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 (Rr.  Speaker)
 ter...  Saying  that  his  decision  is  wrong,
 is  not  a  reflection  on  his  character.  (In.
 terruptions).  I  am  on  my  legs.  Now
 you  please  go  on,  Mr,  Raj  Narain.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Rule
 377  is  only  in  respect  of  matters  of  ur-
 gent  public  importance.

 MR.  SPEAKER:  This  is  an  urgent
 matter  according  to  him.  1  don’t
 decide.

 Mr.  Raj  Narain,  please  read  your
 statement.

 You  have  come  up  to  the  last  para-
 graph.

 MR.  SPEAKER:  We  will  now  80
 to  the  next  item.

 SHRI  RAJ  NARAIN:  On  a  point
 of  order.

 +tNot  recorded.

 मेरो  प्रार्थना  है  कि  संसदीय  प्रथा  को  भंवरलाल

 जो  गुप्त  भी  जानते  हैं  और  ह्म  भी  जानते
 ्  केके

 MR,  SPEAKER:  This  is  not  a  point
 of  order.  Do  not  record.

 FINANCE  BILL,  1975

 MR.  SPEAKER:  The  House  will  now
 take  up  further  consideration  of  the
 folowing  motion  moved  by  Shri
 Charan  Singh  on  the  24th  April,  1973,
 namely:—

 “That  the  Bill  to  give  etfect  to  the
 financial  proposals  of  the  Central
 Government  for  the  Financial  year

 1979-80,  be  taken  into  consideration.”

 Before  we  proceed  further,  there
 was  a  suggestion  yesterday  that  we
 shoulg  sit  till  7.00  O'clock  today  and
 tomorrow,  otherwise  we  will  not  be
 able  to  complete  discussion  on  it  by
 tomorrow.  Is  it  the  pleasure  of  the
 House  that  we  sit  till  7-00  p.M.  today
 and  tomorrow?

 SOME  HON.  MEMBERS:  Yes.

 MR.  SPEAKER:  The  House  will  be
 sitting  till  7-00  p.m.  today  and  to-
 morrow.

 Shri  Heera  Bhai

 att  होरा  भाई  (बांसवाड़ा)  :  माननीय

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  कल  वित्त  मंत्री  जी  के

 वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहा  था  ।  मैं

 निवेदन  कर  रहा  था  कि  हमारे  जो  पिछड़े

 हुए  जिले  हैं  उन  में  शिक्षा  का  प्रसार  हो।

 अध्यक्ष  महोदय,  नयी  शिक्षा  नीति  के

 अन्तर्गेत  पांच  साल  के  लिए  कालेज  खोलने  पर
 अन  लगा  दिया  गया  है  लेकिन  फिर  भो  उसमें
 यह  प्रावधान  रखा  गया  है  कि  जो  आदिवासी
 क्षेत्र  हैं,  आदिवासी  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  वहां  पर

 कालेज  खोले  जाएंगे  और  बे  स्टेट  गवर्नमेंट  की
 जिम्मेदारी से  खोले  जायेंगे  ।  इसी  प्रावधान

 के  अनुसार  राजस्थान  सरकार  ने  बांसवाड़ा  जिले

 में  कुशलगढ़  और  सांगवाड़ा  में  कालेज  खोलने

 को  हे  यि
 ऑर

 गह  में  कालेज  आओगे
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 जाने  का  राज्य  सरकार  ने  आदेश  दे  दिया  ।

 लेकिन  राजस्थान सरकार  की  सिफारिश

 के  बाद  भी  शिक्षा  ओ  ने  इस  पर  ब्रेक  सगा
 दिया.  t  हमारे  यहां  कालेज  खोलने  का  जौ

 राज्य  सरकार  ने  निचेय  लिया  था  उसको

 वहां  के  शिक्षा  बोर्ड  ने  रोक  दिया  t  अध्यक्ष

 महोदय,  इस  तरह  से  सरकार  के  सिर्फ़  को
 आफिसरों  से  बने  बोर्ड  ने  रही  की  टोकरी  में

 डाल  दिया  है  ।  इस  तरह  से  हमारे  क्षेत्र  के
 आदिवासी लोगों  को  शिक्षा  से  वंचित  रखा

 गया  ।  अगर  सरकार  यह  परम्परा  बनायेगी  तो

 यह  लोकतंत्र  की  हत्या  होगी  ।  सरकार  ने
 जो  निर्णय  लिया  है  कि  आदिवासी  एरिये  में

 कालेज  खोला  जा  सकता  है,  उसी  निर्णय  के
 अन्तर्गत  राजस्थान सरकार  ने  यह  फैसला

 किया  था  कि  वहां  कालेज  खोला  जाए  ।

 इस  पर  शिक्षा  बोर्ड  का  रोक  लाना  उचित
 नहीं  है  ।  शिक्षा  बोर्ड  ने  यह  रोक  इसलिए

 लगायी है  कि  जिससे  पिछड़े हुए  क्षत्र  के

 आदिवासी  दुसरों  के  मुकाबले में  न  आ  सकें

 इसीलिए  यह  टालमटोल  कर  के  वे  पिछडे  हुए

 क्षेत्रों  के  विकास  के  रास्ते  में  अडचन  डाल  है

 हैं।  अगर  इस  तरह  से  सरकार  अफसरों

 के  कहने  पर  लेती  रहेगी  तो  पिछड़े  हुए  क्षत्रों  के

 विकास  की  बात जो  आप  कहते  हैं  वह  नहीं

 हो  सकेगी  और  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकी  स

 करने  में  आप  सफल  नहीं  हो  सकेंगे  t  मैं

 दुबारा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  राजस्थान  सरकार  ने  जो  निर्णय  लिया  है

 और  प्रस्ताव  पास  करके  कालेज  खोलने  का

 जो  फैसला किया  है  बह  कालेज  अगले  सत्  में

 खुलवाने का  वह  प्रबन्ध  करें

 सर्विस  में  आदिवासी  क्षत्रों  में  परसेंटेज

 के  बारे  में  अब  मैं  थोड़ा  सा  कहना  चाहता  हूं।

 आल  इंडिया  परसेंटेज  निर्धारित  कर  रखा  है।

 लेकिन  जहां  99  अतिशय  आदिवासी  हैं
 जिले  में  कहीं  पर  99  अतिशय  भर्ग.बासी  हैं

 जैसे  जावें  हैं  मा  कहीं  पर  मस्ती  और  कहीं
 पर  लम्बे  अतिशय  हो  सकते  हैं  जेसे  पंचमहल

 जिला  है  बांसवाड़ा  है,  डूंगरपुर  ै  उदय पु र्है,

 चिंतोड़ है, वहां पर पाल इंडिया वहां  पर  आल  इंडिया  परसेंटेज के
 आधार पर  आपको  उचको  सर्विस  में  नहीं
 लेना  चाहिये  असीरी  उनकी  आबादी

 जितनी  है  उसके  आधर  पर  उनको

 आपको  सरिस  में  मे  लेना  चाहिये  ।  प्रे देश

 के  लिए  तो  आपने  परसेंटेज  निर्धारित

 किया  है  वह  तो  ठीक  है  लेकिन  जहां  नब्बे

 प्रतिशत  या  अस्सी  अतिशत  आदिवासी  रहते

 हैं,  जो  आदिवासी  एरिया  है  वहां  पर  आपको

 इस  आधार को  नहीं  अपना  चाहिए  भीर
 उनका  आनंद  कें  अधार  पर  सस  नें

 लेना  चाहिये  -  आजकल  देखा  जाता  हैं--

 कि  वहां  पर  दिल्‍ली  से  आकर  कौर  कलकत्ता

 आदि  से  अलाकर  लोगों  को  नौकरियां  दे  वी

 जाती  है।  ऐसे  एरियाज  में  सर्विस  में  स्थानीय

 लोगों  को  ही  लिया  जाना  चाहिये  और आबा वी

 को  ही  परसेंटेज  का  आधार  माना  जामा
 चाहिये।  मैरिट  लिस्ट  केआ धार  पर यह भी
 देखा  गया  है  कि  अगर  आदिवासी  पहले  मीटर
 पर  भी  आ  गया  तो  एप्वाइंटमेंट करते  समय

 उसको  छोड़  दिया  जाता  है  और  शहरी  लोगों

 को  ले  लिया  जाता  है ओर  जो  आल  इंडिया
 परसेंटेज है  उसको  ही  ध्याम  में  रखा
 जाता  है।  अगर  शह्र  वालों  को,

 बाहर  वालों  को  ले  लिया  जाएगा  तो  फिर

 आदिवासियों के  लिए  कहां  स्थान  रह  जाएंगे

 जिन  कद  उनको  भरती  किया  जा  सके  ।

 ऐसे  एरियाज  में  आपको  जनसंख्या  के

 आधार  पर  स्थानीय  लोगों  को  नौकरियां

 देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये।

 मेस  क्षेत्र  एक  कहानी  एरिया  है  कौर

 पहाड़ी  एरिया  होने  के  कारण  मगर  पानी

 ज्यादा  गिराता  &  ो  भी  फसल  सड़  जाती
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 है भौर  अगर  कम  गिरता  है तब  भी  फसल

 को  क्षति  पहुंचती  है।  इस  वास्ते  वहां  पर

 हमेशा  अकाल  की  स्थिति  अनी  रहती  है,
 अकाल

 की  काली उ  या  सवार  रहती  है  t
 इस  वास्ते  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां

 पर  नहरों  की  यवस्था  हो  सकती है
 वहां  पर  नहरों  की  व्यवस्था करके  सिचाई
 का

 साधन  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिये और
 तालाब  बना  करके  सिंचाई  साधन  उपलब्ध

 किये  जाने  चाहियें  अ  र  जहां  नहरी  पानी  नहीं

 पहुँचाया  जा  सकता  है  वहां  पर  ट्यूबवैल  भीर
 कुए  बना  कर  सिंचाई  के  साधन  उपलब्ध

 आपको करने  चोटियों।

 अन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं
 कि  राजस्थान  को  सीमेंट  आदि  का  सो  कोटा

 दिया  जाता  है  वह  वही  हैलो  1970-71  में
 निर्धारित किया  गया  था  1  वही  कोटा  आप

 आज  भी  राजस्थान  को  दे  रहे  हैं  -  बिकास

 की  गति  को  देखते  हुए  आप  से  श्रापना  है  कि
 इर  कोटे  को  आप  नई  दरें  निर्धारित  करें  और

 ज्यादा  कोटा  सीमेंट  आदि  को  आप  राजस्थान
 कोनें।

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  Mr.  Speaker,  as  ]  rise
 to  speak  on  the  Finance  Bii!  which  is
 the  linchpin  of  the  budget  proposals
 and  documents.  I  am  overhelmed  by
 a  sense  of  inadequacy  of  time  allotted
 for  this  important  debate.  Over  the
 years  I  find  from  the  facts  and  figures
 at  my  disposal  that  there  has  been  an
 erosion  of  time  of  total  time,  allocat-
 ed  for  the  budget  discussion  in  the  Lok
 Sabha,  and  it  is  high  time  now  that  we
 Save  serious  thought  to  this  matter,
 because  the  budget  session  is  the  most
 important  and  the  budget  discussion  is
 the  most  important  for  the  economy  of
 the  country  in  the  coming  months,  द
 Should  therefore  suggest  that  in  order
 to  secure  more  time  for  discussion  of
 important  matters,  the.  Finance  Bill
 and  the  ministries’  demands,  we  should
 See  to  it,  we  should  try to  ensure  that
 the  House  does  have  more  time  than

 ee

 eee

 आट

 it  can  get  at  present.  Unfortunately,
 because  of  the  constraints  of  the  Pro-
 visional  Collection  of  Taxes  Act  and

 the  copulsory,  mandatory  provision
 there,  that  there  should  be  only  75
 days  between  the  introduction  of  the
 Finance  Bill  and  the  passing  of  the
 Finance  Bill,  all  these  difficulties  crop

 up.  I  have  given  notice,  I  have  intro-
 duced  as  a  matter  of  fact  a  Bill  seek-
 ing  to  raise  thtat  period,  the  time  ket-
 ween  the  introduction  and  pessing  of

 the  Finance  Bill  from  75  to  90  days  ard
 I  do  hope  within  this  year,  with  the
 support  of  the  entire  House,  including
 government's  support,  that  Bill  will
 become  law  so  that  next  year  we  will
 have  a  more  Satisfying  discussion,  ]  co
 not  say  just  more  satisfactory  discus-
 sion,  but  a  more  satisfying  Giscussion
 on  the  Budget  and  the  Finance  Bill  and
 connected  matters.

 While  I  am  on  that  subject  7  should
 also  like  to  suggest  to  the  government
 to  seriously  ponder  over  the  necessity
 for  changing  the  financial  year.  The
 financial  year  we  have  got,  April  1  to
 March  31  of  the  following  year  has
 been  tailoreg  to  the  British  financial
 year,  was  tailored  by  the  British  re-
 gime.  I¢  is  a  hangover  of  the  British  |
 regime;  it  still  persists;  afte:  30  years:
 of  Independence  we
 hungover.

 MR.  SPEAKER:  Was  it  very  intoxi-
 cating?  Hangover  is  connected  with
 intoxication.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Those  who  are  in  power  get  intoxicat-
 ec.  There  is  a  saying  jn  Urdu:

 शराब  का  नशा  उस्ता  है  लेकिन  पता का

 नशा  बढ़ता  जाता  है,  और  लेकर  दूब्ता है  है।

 1  am  not  going  into  that.  You  made  4
 wise  observation  and  I  rssponded;  2

 quoted  that..  I  do  not  know  whether  I

 have  satisfied  you.

 MR.  SPEAKER:  "You  always  satisfy
 a  vee  Pri  so

 still  have  that  .
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 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Thank  you  for  your  appreciation.  The
 Administrative  Reforms  Commission  of
 which  the  Prime  Minister  was  the  first
 distinguisheq  chairman,  and  ह  a  hum-
 bile  member,  a  member  fro2  the  then
 opposition  parties—the  Prime  Minister
 continued  to  be  the  chairmar,  till  he
 was  inducted  as  Deputy  Prime  Minis-
 ter  in  1967—-that  commiss.o.  examin-
 ed  this  matter—as  far  ag  my  memony
 serves,  as  far  as  my  memory  can  recol-
 lect,  changing  the  financial  year.  |  do
 not  know  whether  we  made  3  recom-
 mendation.  When  Mr.  Hanumanthaiya
 was  the  chairman,  after  Shri  Morarii
 Desai  left,  we  referreq  to  that  matter
 in  one  of  our  reports,  I  personally
 think  that  it  is  high  time  we  changed
 the  financial  year,  and  we  had  it  from
 Diwali  or  round  about  that  till  the
 following  Diwall,  1st  November  or  31st
 October  and  if  the  budget  session  com-
 menced  just  before  or  ofter  Dashera
 and  the  discussion  goes  up  to  Christ-
 mas,  J  think  that  would  give  us  a  lot
 more  time  than  we  get  at  present.
 As  I  said  outlier,  you  were  also  dis-
 posed  to  agree  somewhat,  not  totally.

 MR,  SPEAKER:  I  have  not  said  any-
 thing  for  or  against.

 SHRI  HAR]  VISHNU  KAMATH:  A
 few  days  ago  you  gave  a  recipe  in
 your  Bombay  and  Madras  discourses.
 1  had  suggested  that  the  tot:  time  for
 the  Lok  Sabha  sessiong  should  ६४  ine
 Cleesed  from  the  present  five  ind  haif
 cr  six  monias  to  seve.  months  in  a
 year.  The  Prime  Minist>r  aJ:o  in  a
 letter  to  my  Len.  friend,  the  late  Shri
 Asaithambi  mentioned  thit  the  Lok
 Sabha  sits  ६१  present  Zor  seven  months
 in  the  year.  160  not  know  wh-refrom
 he  got  that  information.  I  have  goue
 through  all  the  records  for  the  Inet  27
 years  since  1952..  I  have  scot  facts  and
 fgures.  The  Lok  Sabha  never  sat  be-
 yond  6-1/2  movtks,  that  too  in  one  or
 two  years—I  am  not  talking  of  the
 Working  days  but  the  total  duration  of
 the  sessions.  Except  for  one  or  two
 Years  when  it  was  6-1/2  months,  other-
 Wise,  it  was  only  ca  months,  and  even
 51/2  months  in  some  years..  ‘That  is

 not  fair  to  Parliament  ang  to  the  peo-
 ple  of  this  country.  This  great  Sabha,
 the  Lok  Sabha  of  the  largest  demo-
 cracy  on  earth,  elected  directly  ty  ९०0
 miillion  people  must  do  Justicg  to  the
 netional  problems  and  ty  the  people
 who  have  sent  us  here.  1  would  se:i-
 ously  plead  with  the  Government  that
 they  should  think  over  this  matter  an¢
 first  increase  the  total  tirne  a)lutted  for
 the  sessions  from  6  mozths  or  B1/2
 months  to  7  months  in  a  year,  and  the
 financial  year  also  should  be  changed
 89  aS  to  subserve  the  needs  and  re-
 quirements  of  our  country.  Soon  after
 the  monsoon  it  would  ke  better  to
 heve  the  budget  session  when  the
 kherif  crop  comeg  in.  When  प  raised
 this  matter  in  the  Constituent  Assem-
 ‘ty  with  regard  to  the  total  number  of
 sessions  ang  the  duration  of  the  seus-
 sions—j  had  moved  an  amendment  2150
 that  there  should  be  a  constitutional
 Provision  for  at  least  three  sessions
 every  year  not  only  for  Lok  Sabha
 but  for  all  the  State  legislatures——Dr.
 bedkar  was  perhaps  ve'y  optimistic—I
 was  not  So  optimistic  as  he  was—and
 he  cbserved  at  that  time,  “I  appreciate
 Mr,  Kamath’s  amendment.  But  J]  per-
 sonally  would  like  to  tell  him  that
 there  will  be  so  mucn  bus‘ness  92076
 the  Houses  of  Parliament  and  State
 legislatures  thet  they  will  require  to
 have  more  than  three  gsess.ons  in  a
 year”.  If  he  were  living  today  he
 wiuld  see  how  some  of  the  State  le-
 g..’atures  behave—one  huiget  session,
 a  one-week  3९583  alter  tht,  g  one-
 Cay  session,  as  1  remember  in  Hary-
 ena...

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chiraym-
 iil):  In  U.P,  there  is  not  even  the  bud-

 अ  session!

 SHRI  HARI  VISHN™  KAMATH:  I
 think  the  Constitution  should  be
 amended  if  need  be  ty  provide  for
 thiee  sessions  a  ycar  for  State  legisla-
 tures.  Here  in  Parliament  the  total
 duration  of  the  sessions  should.  be  7
 months  in  a  year,  and  the  financial
 year  should  be  changed  from'ist  April
 319  March  to  Ist  October—S0th  Sep~
 tember.  The  Governme .t  Tay  consi-
 der  this  matter.  The  duration  of  the
 period  between  the  introduction  of  the
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 Finatice'  811  and  the  passing  of  the
 Finance  Bill  shovid'be  raiséd  from  75
 to  90  days  so  as  to  provide  fur  क  fuller
 discussion  in  the  House.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  SA-
 TISH  AGARWAL):  [  agree  w'th  you.

 SHRI  HARI  ‘VISHNI  KAMATH:
 Srrj  Satish  Agarwal  1eferred  to  it
 yesterday.  He  indicated  hig  implicit
 support  for  that  and  प  hope  he  will
 convert  his  colleagues  in  the  Cabinet.
 I  am  sure  that  with  his  persuasive
 powers,  he  will  be  able  to  persuade  his
 ‘colleagues,

 MR.  SPEAKER:  You  have  already
 teken  10  minutes  on  preliminaries.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Kindly  give  me  a  few  more  minutes.  |
 have  not  spoken  on  many  Min.stries.  I
 have  got  some  points  to  make.  if  you
 w:sh,  I  will  just  make  the  prints  und
 rot  speak  at  all.

 MR.  SPEAKER:
 ey  that.

 It  will  be  better  is

 SHR]  HAR]  VISHNU  KAMATH:
 But  it  will  be  rather  blac:  and  dull.  if
 I  make  the  points  witaout  embel):sh-
 ing  them.

 The  senior  Deputy  Prime  Minister...

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 What  does  he  mean  by  ‘senior?  There
 is  no  senjor  or  junior  Dcputy  Prime
 Minister,

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:  It
 is  a  statement  of  ‘act,  I  thmk  tecause
 he  is  No.  2  in  the  Cabinct

 MR.  SPEAKER:  If  you  go  on  the
 peripheries,  there  will  be  no  tine  left.

 SHRI]  HARI  VISHNU  KAMATH:  It
 ‘there  are  two,  I  would  like  ‘to  refer  to
 One  48  senior...

 MR.  SPEAKER:  That  is  not  ‘the  su!
 iect  of  discussion  now.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH;  It
 they  ate  equal,  one  is'h*fe  equal  ‘than
 the  dther!

 MR,  SPEAKER:  1  Wave’  no  objec-
 tion,  but  I  bavé  to  ug  the  bell  in
 another  two  or  thiee  munutts!

 SHRI  VASANT  SATHE:  Call  A  and
 E.

 SHR]  HARI  VISHN!]  KAMATH;  If
 you  prefer  that,  I  would  leave  it  to  you.

 The  senior  Deputy  Prime  Mon:ster
 and  Finance  Minister  wanteq  10  have
 a  break  with  the  past  anc  he  has  tried
 his  best  to  go  forward  on  that  path,  I
 would  like  to  invite  ४3  attertion—-he
 is  not  here,  but  his  able  ceputies  are
 here,  1  would  daw  his  attention
 through  his  deputies;  deputy  आ  the
 sonse  one  who  deputises  for  him...

 AN  HON.  MEMBER:  Junior  Minister
 or  Minister  of  Stace.

 MR.  SPEAKER:
 over  words.

 et  us  not  quarrei

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATU:  I
 am.  not  quarrelling;  they  are  quarrel-
 ling;  so,  I  have  ty  respond.

 On  the  22nd  of  July,  1977,  the  new
 Finance  Minister.  the  then  Home  Min-
 ister,  who  was  »%hys'eally  more  robust,
 more  vigorous  at  that  time—I  hope  he
 will  once  again  become  rovist  and
 vigorous,  I  am  sure,  by  God’s  grace  he
 will  become  as  rcbust  as  he  was  then
 ~at  that  time,  on  thie  22nd  ef  July,  he
 made  a  very  brief  speich  with  ‘regard
 to  my  Resolution  on  the  Emergency,
 Pledging  this  House  and  the  Govern-
 ment;  you  were  in  the  Chair  and  you
 Ray  also  remember  the  walk  out  i:y
 Some  members. .

 MR.  SPEAKER:  My  eyez  are  always
 on  the  watch,

 SHRI  HARI  VISHNU  ‘KAMATH:
 Thete  he  refétred  to  the  socio-economic
 revolution.  I  am  not  teading  one  part of  the  revolution,  ‘because  'it  may  be
 objectionable  "०  “some  members  on  ‘the
 Other  side,  Whére  I  ‘have  talked  about

 ‘Shrimiati  Indira  Gandhi  and  ‘her  ‘gang.
 Shri  Charan  ‘Singh,  ct  that  tine  Home

 :  Minister;  accepted  the  ‘Resolution.’  in
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 its  entirety,  He  said  on  behalf  of  the
 Governnient—these  are  his  very
 words

 “I  have  nothing  much  to  say
 because  I  accept  the  Resolution
 moved  by  Shri  Kamath  in  its  en-
 tirety.  There  is  no  question  of  a
 reply  from  me.  Only  I  have  some
 difficulty  about  the  amendments,  I
 think  the  amendments  are  not  neces-
 sary.  If  my  friends  on  this  side
 agree  with  me,  I  request  them  to
 pass  the  Resolution  as  it  stands.”

 The  relevant  portion  of  the  Resolu-
 tion,  the  last  part,  reads:

 “and  solemnly  pledges  its  earnest
 endeavour  for  the  speedy  accom-
 plishment,  in  close  co-operation  with
 the  people  and  by  peaceful,  legiti-
 mate  methods,  of  a  socio-economic
 revolution,  ilumined  by  democratic
 standards,  vivified  by  socialist  ideals,
 and  firmly  founded  on  moral  and
 spiritual  values,  for  which  Lokmanya
 Tilak,  Mahatma  Gandhi  and  Netaji

 Subhas  Chandra  Bose  suffered  and
 Sacrificed,  lived  and  died,  and  for
 which  Lok  Nayak  Jayaprakash
 Narayan”

 —may  he  live  long—

 “three  years  ago,  called  the  nation
 to  battle.”

 Now  the  Finance  Minister  has  got  a
 golden  opportunity  to  accomplish  the
 socio-economic  revolution,

 MR.  SPEAKER:  You  have  taken  15
 minutes.  I  will  give  you  5  more
 minutes  for  your  very  valuable  con-
 tribution.

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH;  I

 will  require  another  ten  minutes  time
 go  that  I  can  at  195  mention  the
 points.

 The  socio-economic  revolution...

 (BHR  VABANT  SATHE,  You  spell
 out  the  ‘socio-economic  revolution.
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 SHRI  HARI  VISHNU:  KAMATH:  उ
 will  do  it.

 MR,  SPEAKER:  Why  do  you  fall  in
 his  trap?

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH;  I
 will  not  fall  in  any  body’s  trap.

 MR.  SPEAKER:  Young  men  are
 always  troublesome.

 13  brs,

 [Sarr  N.  उ.  SHEJWALKAR  in  the  Chair]

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Mr.  Chairman,  I  shall  be  brief,  concise
 and  precise,  try  to  be;  because,  it  is  a
 very  vast  canvas.  I  do  not  know  what
 to  do;  I  am  at  a  loss;  you  please  give
 some  light  and  guidance  to  me.  There
 are  so  many  points,  I  have  to  curtail
 them  or  gloss  them  over.

 Now,  Sir,  the  blue-print,  or  outline,
 may  I  say,  of  the  socio-economic  re-
 volution  was  given  in  the  election
 manifesto  of  Janata  Party  in  the  Lok
 Sabha  election  of  1977.  I  am  glad,  Sir,
 and  the  House  is  proud,  and  I  am  sure
 the  country  is  proud,  of  the  achieve-
 ments  of  the  Janata  Government  dur-
 ing  the  first  year  of  its  regime,  of  its
 rule,  The  political  charter  was  com-

 pletely  accomplished  and  fulfilled,  I
 mean  al!  that  was  specified  in  the  poli-
 tical  charter  of  the  manifesto.  Now,
 the  social  charter  and  the  economic
 charter  have  yet  to  be  implemented,
 and  I  will  not  tire  the  patience  of  the
 House  by  reading  in  entenso,  in  detail,
 the  items  listed  in  those  two  charters.
 But,  Sir,  I  am  sorry  to  say  that  the
 main  thrust  of  socio-economic.  revolu-

 tion,  that  is  to  say,  the  land  reforms
 and  the  employment  problem  or  पान
 ettiployment  problem,  are  still  staring
 us  in  the  face,  and  have  not  been
 achieved.  The  law  and  order  problem
 is  also  there,  and  probably  no  revolt-
 tion  can  be  achieved  with  a  difficult
 law  and  order  situation.  To  that

 extent  1  is  riecessary,  but  the  States
 ‘are  empowered  undér  the  Constitution,
 arid  it  is  difficult  perhaps  for  ‘the  Gov-
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 ernment  to  direct  the  States  to  do  the
 needful,  But,  Sir,  the  Central  Govern-
 ment  can  put  the  law  and  order  अधिन
 tion  in  order,  improve  it  in  their  own
 Union  Territories,

 AN  HON.  MEMBER:  Goa?

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Goa,  Delhi  and  everywhere--and  set
 an  example  to  the  States,

 Having  said  that,  I  would  say  that
 there  is  a  question  of  priorities.  I  am
 racing  against  time.  On  the  question
 of  priorities,  I  nowhere  find  here  in  the
 social  charter  or  economic  charter  any
 reference  to  the  implementation  of
 prohibition.  I  am  all  for  prohibition
 in  principle,  and  I  hope  that  all  the
 world  may  go  prohibitionist,  stop
 drinking,  but,  Sir,  to  my  mind  this  is
 a  question  of  inverted  priority.  Pro-
 hibition  should  come,  but  whether  it
 should  come  today,  tomorrow  or  day
 after  is  the  question.  Today  what  is
 important  is  land  reforms,  cottage  in-
 dustries  and  employment  problem,
 then  the  price  situation  and  the  law
 and  order  situation.  These  are  far
 more  important  than  prohibition.  As
 a  matter  of  fact,  to  my  mind  what  a
 person  eats  or  drinks  is  his  own  busi-
 ness  so  long  as  he  does  not  become  a
 nuisance  to  other  people,  and  he  does
 not  do  it  at  the  cost  of  his  family  and
 his  dependants.  Otherwise,  what  he
 does  is  his  own  business  absolutely.
 I  don’t  ask  what  my  friend,  Mr.  Ravi
 drinks  in  the  morning  or  I  don't  know
 what  Mr.  Sathe  does  or  my  colleagues
 do  here.  I  do  not  want  to,  and  I
 should  not,

 SHRI  VAYALAR  RAVI;  Toddy  is
 very  good  in  Kerala,

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Yes.  And  therefore,  Sir,  what  does
 our  Constitution  has  to  say?  Article
 47.is  invoked  for  the  implementation
 of  prohibition  policy.  What  does  that
 say?  It  says:

 “,,.the  State  shall  endeavour  to
 bring  about  the  prohibition  of  the
 eonsumption  except  for  medicinal
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 purposes  of  intoxication  drinks  .  .  .°
 What  may  intoxicate  me,  Sir,  may  not
 intoxicate  you  or  Mr.  Mavalankar.

 “,...and  of  drinks  which  are  ine
 jurious  to  health.”

 I  am  sorry  that  the  Supreme
 Court—there  is  charas  and  bhang  and
 all  that,  I  do  not  know  whether  they
 are  also  prohibited,  they  should  be
 prohibited,  if  they  are  injurious  to
 health.  I  do  not  know  whether  the
 Supreme  Court  has  given  a  final  ver-
 dict  or  interpretation  of  this  as  they
 have  done  already  on  the  Article  re-
 lating  to  ban  on  cow-slaughter,  The
 Supreme  Court,  I  wish,  in  some  case
 referred  to  them  gave  an  interpreta-
 tion  of  this  Article—what  exactly  is
 indicated  by  ‘intoxicating  drinks  and
 drugs  injurious  to  health’.  And  if
 drugs  injurious  to  health  are  referred
 to  here,  what  about  smoking  also?
 Smoking  should  also  be  prohibited.
 Smoking  is  more  injurious  also  to  the
 person  near  the  smoker.  Suppose  Mr.
 Kodiyan  is  smoking--he  does  not
 smoke,  I  know—and  I  sit  by  his  side,
 it  is  injurious  to  me  also,  but  if  he
 drinks  and  I  sit  by  his  side,  it  is  not
 injurious  to  me  at  all.  Therefore,  I
 would  like  to  have  a  clear  interpreta-
 tion  of  this  matter.

 Two  more  matters,  and  I  have  done.
 One  is  Panchayati  Raj  in  consonance
 with  article  40  of  the  Constitution—it
 has  been  a_  long-neglected  article—
 which  says:

 “The  State  shall  take  steps  to
 organise  village  panchayats  and
 endow  them  with  such  powers  and
 authority  as  may  be  necessary  to
 enable  them  to  function  as  units  of
 self-government.”

 The  report  has  been  submitted  by  Shri
 ‘Asoka  Mehta  and  the  senior  Home
 Minister  the  other  day  replied  to  my
 question  saying  that  it  has  been  re-
 ferred  to  the  State  Governments,
 but  it  appears  are  dithering  and  dilly-
 dailying,  I  will  not  say  shilly.shally-
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 ing.  So,  I  hope  the  Constitution  witl
 be  amended  some  time  to  provide  for
 this  new  set-up  from  gram  raj  to  the
 kendra,  Delhi  raj,  the  Centre,  and  you
 have  five  Lists  if  necessary—the  Union
 List,  the  State  List,  the  District  List,
 the  Block  List  and  the  Panchayat  List,
 for  financial  and  administrative
 powers,

 Then  there  is  the  question  of  the
 adininistration.  Unless  corruption  is
 eradicated,  no  economic  —  revolution,
 no  rural  revolution,  no  real  change
 «ध  be  brought  about.  ०  radical
 change  can  be  brought  about  uniess
 the  administration  is  made  efficient
 ang  incorruptible.  You  cannot  totaliy
 eradicate  corruption,  Nowhere  in  the
 world  has  it  been  done,  human  nature
 being  what  it  is,  you  are  likely  to  face
 it,  it  cannut  be  completely  eliminated,
 but  you  can  minimise  it.  1  hope  Gov-
 ernment  will  seriously  address  itself
 to  this  iask,.  The  Lokpal  Biil  has  been
 pending  for  a  Jong  time.  During  the

 now  extenguished  regime  of  Shrimalti
 Indira  Gandhi  it  lapsed  twice,  but  at
 least  «we  hope  to  get  it  passed  in  this
 session,  so  that  a  major  step  towards
 the  eradication  of  corruption  will  have
 been  taken,

 One  more  point  and  I  have  done—
 a  small  point  which  I  will  develop  on
 some  other  occasion.  There  has  been
 tulk  of  nationalisation.  Nationalisa-
 tion  has  very  often  meant  government-
 alisation,  it  should  be  real  socia‘isa-

 tion,  but  it  has  meant  only  govern-
 ‘mentalisation  and  bureaucratisation.

 राष्ट्रीकरण  नहीं,  सरका  करण  हो

 गया  ।  समाजीकरण  नहों  हुआ  ।
 It  has  become  sarkarikaran  and  afsari-
 karan.  That  is  why  it  has  not  shown
 good  results  all  these  years,  85  the
 reports  make  out.  The  Prime  Minis-

 ter,  if  I  remember  aright,  recently
 told  some  public  undertakings  confer-
 ence,  he  made  a  speech,  asking  them
 to  show  results  or  get  out.  That  is
 how  the  press  has  reported.  I  am

 glad  he  has  taken  this  attitude.  Other-
 wise,  I  am.  afraid,  they  would  become
 undertakers  of  the  country  and  not

 undertakings.  I  do  hope  they  will  gear

 up  their  machinery  and  show  better
 performance  in  the  coming  years.

 The  press  and  public  reiations  of
 the  Government  should  be  improved.
 Achievements  tend  to  be  played  down,
 while  failures,  party  bickerings  and
 in-fighting  in  the  party  tend  to  be
 played  up  in  the  press  and  the  other
 media.  The  senior  Deputy  Prime  Min-
 ister  described  himself  as  a  farmer’s
 son.  He’  said  he  was  not  a  farmer,
 but  a  farmer's  son.  He  is  ४  chip  of
 the  old  block,  as  it  is  called.  The
 son  is  better  than  the  father  some-
 limes.  So,  a  farmer’s  son  may  be
 better  than  the  farmer  father.  But
 there  are  farmers  and  farmers  as  you
 are  aware,  big  farmers,  chhota  far-
 mers,  medium  farmers,  majhle  far-
 mers,  sanjhle  farmers.  I  do  not  know,
 to  which  calegory  the  Finance  Minis-
 ter  belongs.  He  has  been  a  good  far-
 mer.  1  do  hope  that  in  India,  it  being
 a  vast  rurai  country,  during  his  re-
 gime.  there  will  be  a  better  dea!  for
 all  farmers,  big,  smal]  and  medium
 and  not  for  one  category  of  farmers
 alone.  AJ]  parts  of  the  country  should
 be  linked  as  an  organism,  they  should
 be  integrated.  There  should  be  no
 conflict  between  the  rural  and  urban
 areas.  They  should  be  linked  0०8४
 ther  to  subserve  the  national  economy.

 One  last  word.  The  Finance  Minis-
 ter--he  has  been  a  very  able  adminis-
 trator--is  new  as  Finance  Minister  at
 the  Centre.  I  am  sorry  to  say  that
 the  bureaucracy,  which  is  ruling  the
 roost  in  many  Ministries  also,  do  not
 just  like  some  Ministers,  implement
 the  directives  of  the  Parliament  and
 the  resolutions  of  the  Parliament  in
 the  spirit  and  the  letter  in  which  they
 have  been  adopted.  The  attitude  and
 style  of  the  administrators  to  general
 work  and  performance  could  be  summ-
 ed  up  as  follows,  briefly—I  hope  that
 suits  the  picture,  the  administrative
 scene  today—

 “If  you  can,  don’t  move;
 Tf  you  must,  move  slowly;
 If  pushed,  move  in  circles;
 If  cornored,  appoint  a  Committee.*

 I  do  hope  and  trust  that  the  Minis-
 ter  will  not  get  trapped  in  this,
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 Chakravyuha  of  administration.  He  is
 not  an  Abhimanyu.  He  is  a_  tried
 warrier.  He.  is  not  a  young  Abhi-
 manyu  or  an  amateur  Abhimanyu,  He
 will  have  to  come  out  of  this  adminis-
 trative  jungle.  Even  Pandit  Jawahar-
 lal  Nehru  once  referred  to  the  ad-
 ministrative  jungle.  Referring  to  the
 lowest  class  employees,  he  said:  “When
 I  became  Prime  Minister,  there  were
 6,000  chaprasis  and  now  there  are
 18,000.  We  must  do  something  about
 it.”  At  that  time,  I  was  not  in  the
 Ruling  Party,  I  was  in  the  Opposition.
 I  pleaded  with  him  and  Said:

 “What  do  you  mean  by  ‘we  must
 do  something  about  it?  Why  not
 you  do  something  about  if?  You
 are  now  in  the  Government  and  vou
 must  do  something  in  the  matter."

 T  do  hope  that  in  the  coming  months,
 the  economy  will  brighten  itself  and
 we  have  to  watch  the  situation  as
 regards  the  tax  proposals;  whether
 they  will  really  narrow  the  dispari-
 ties  and  ali  that,  will  have  to  be  seen
 at  the  end  of  the  year.  We  cannot
 judge  anything  just  now.  This  is  the
 first  budget  of  the  Finance  Minister
 and  I  wish  him  good  luck  not  merely
 good  luck  but  also  good  cooperation
 from  his  colleagues,  from  the  people
 in  the  accomplishment  of  a  socio-eco-
 nomic  revolution  te  which  he  pledged
 himself,  the  Government,  the  Lok
 Sabha  and  the  nation  on  the  22nd
 July,  1977.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  Mr.  Chairman,  Sir,  the  Finance
 Bill  that  has  been  placed  before  us  is
 a  constitutional  obligation  on  the  part
 of  the  Government.  Yet  it  provides  an
 opportunity  to  the  members  to  draw
 the  attention  of  the  Minister  to  various
 economic  aspects  so  that  ultimately
 witdom  prevails,  Here,  making  the
 Budget  Speech,  the  Finance  Minister—
 I  should  call  him,  the  Deputy  Prime
 Minister—made  a  proud  declaration
 that  it  is  q  farmers-orienteq  Budget.
 And  that  he  is  giving  a  new  look  to
 the  Indian  economy.

 So  far  as  the  Indian  economy  is  con~
 cerned,  I  cannot  find  anything  new

 in  it.  He  said  about  the  up  lift  of  the
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 farmers,  I  believe,  the  hon.  Minister,
 Mr,  Satish  Agarwal,  will  agree  with
 me  as  an  educated  person  and  thinking
 that  he  knows,  there  was  a  man  called.
 Mr.  S,  अ.  Dey  from  his  State  of  Rajas-
 than  who  once  upon  a  time  became  a
 Minister  here.  May  I  ask  him  what  was
 the  role  played  by  Mr.  Dey  in  the
 Indian  Parliament?  If  you  go  through
 the  whole  history  since  Independence
 of  thi;  country,  starting  from  the  First
 Five  Year  Plan  to  the  Fifth  Five  Year
 Plan,  it  can  be  seen  that  the  Congress
 Government  had  given  not  only  due
 attention  but  the  entire  plannig  orien-
 ted  towards  the  development  of  egri-
 culture  and  thus  the  villages.  That  is
 why  the  Community  Development
 Scheme  had  heen  initiated  by  the  Cun~
 gress  Government  and  q_  separate
 Ministry  was  constituted  by  Mr.
 Jawaharlal  Nehru  for  the  Community
 Development  Mr.  S.  है.  Dev  was  a
 Minister  in-charge  of  the  Cemmunity
 Develonment,  1  believe,  Mr.  Kamath
 was  himself  a  Member  of  Parjiament
 in  those  days.  With  all  his  political
 prejudices  against  the  Congress  Party,
 he  can't  say  that  the  Congress  Govern-
 ment  hag  completely  neglecteg  rural
 development  or  community  develop-
 ment,  1  think,  it  is  an  unfair  charge,
 an  uncharitahle  charge,  which  was
 made  against  the  Congress  Govern-
 ment.

 I  would  like  to  quote  some  figures
 here  for  the  information  of  the  House.
 There  are  two  aspects.  One  is,  how
 many  villages  are  there  in  the  coun-
 try  and  the  other  is,  what  is  the  popu-
 lation,  There  are  5.75  lakh  villages.
 Out  of  these  5.75  lakh  villages,  3.1  lakh
 villages  are  having  a  population  of  less
 than  500.  When  you  speak  of  villages,
 you  cannot  ignore  the  population;  you
 cannot  ignore  the  topography  of  this
 country  and  the  scattered  villages.  A
 population  of  500  means  100  or  80
 families.  They  are  scattered  all  over
 the  country,  It  is  only  6,333.  villages,
 as  in  1974,  with  a  population  of  §000°
 or  more.  When  you  speak  of  villages,
 it  is  easy  to  say  that  there  are  5.75
 lakh  villages.  But  what  is  the  popu-
 lation  of  these  villages?  You  cannot
 ignore  the  fact  that  the  population  has:
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 increased  rapidly  when  you  think  of
 Indian  economy  and  the  National
 growth.  If  you  ignore  these  facts  if
 you  are  not  linking  the  national  growth
 with  the  rise  in  population  in  the  last

 30  years,  I  can  only  say  it  is  a  mere
 ignorance.

 I  must  draw  your  attention  to  the
 population  figures.  In  1951,  the  popu-
 lation  was  361  million;  in  1961,  it  was
 439  million  and  in  197],  if  was  548
 million  and  in  1976,  it  was  600  million,
 When  you  calculate  the  per  capita
 income  or  the  national  growth,  can
 you  ignore  thig  fact  also.  I  heard  Mr.
 George  Fernandes  with  all  his  voca-
 bulary  and  demagogy  abusing  the
 Congress  Government,  saying  that  in
 the  Jast  30  years,  they  did  nothing.
 There  wa,  the  Community  Develcp-
 ment  Scheme  enunciated  by  the  Cong-
 ress  Government.  1  heard  g  member
 from  the  Januta  Party  abusing  the
 Congres;  Government,  saying  that  the
 Congress  Government  ignored  the
 rural  areag  while  formulating  the  Five
 Year  Plans.  Is  it-fair?  there  was  a  sepa-
 yate  Department  of  the  Community
 Development,  There  were  the  Cem-
 munity  Development  Blocks,  which
 divided  the  country  into  blocks  for
 Development,  In  my  State  of  Kerala,
 a  block  means  almost  an  Assembly
 segment,  There  are  gram  sewaks,
 gram  s¢wikas,  block  development
 officers,  etc.  and  the  entire  planning
 has  been  based  on  that.  A  block  covers
 rural  areas  and  the  planning  has  been
 done  at  the  block  level,  taking  into
 account  the  needs  of  the  block  con-
 cerned.  The  block  development  mcans
 the  development  of  rural  areas  and
 the  rural  areas  mean  rural}  population.
 I  was  not  घ  Member  of  Parliarnent  in
 those  days.  Mr,  Morarji  Desai  was  the
 Finance  Minister.  Except  a  few,  many
 of  them  were  party  to  the  Community
 Development  Scheme,  Many  members
 of  the  Janta  Party  should  be  proud  of
 what  they  have  done,  J  am  not  abus-

 ing  them  because  they  are  in  the  Janta
 Party,  They  were  in  the  Congress
 Party  once  upon  8  time,  Of  cuurse,
 some  of  them  were  in  the  RSS.  That
 ig  ४  fact,  If  Mr,  Charan  Singh  claims
 that  this  is  the  only  Budget,  the  only

 attempt  towards  rural  development,.
 he  is  accusing  himself,  because  he  Was.
 a  Congressman.  He  was  the  first  defec-
 tor  in  the  country;  in  1967  he  defected.
 to  become  the  Chief  Minister,  It  may
 be  his  political  game;  I  do  not  want  to.
 blame  him  for  that,  But  he  was  the
 first  defector.  The  ulcer  of  defection
 was  injected  into  the  Indian  politics
 first  in  ए.  P.  in  1967  when  he  lost  the

 leadership  to  Mr.  C.  8.  Gupta;  then  he
 defected  and  became  the  Chief  Minis-
 ter,  Till  that  time  he  was  a  Congress-
 man  in  ए.  P.;  he  was  a  Minister.  If  it
 15  said  that  from  1947  to  1967  for  20
 years,  the  Congress  Government
 ignored  the  rural  population  then  that
 means,  that  Mr.  Charan  Singh  was
 also  responsible  for  it,  Mr,  Morarji
 Desai  was  also  responsible  foy  it;  all
 those  who  were  in  the  Congress  then
 were  responsible  for  it,  But  I  am  not

 prepared,  for  a  moment  to  point  and

 accu‘ing  finger  at  them  and  say  that
 they  committed  a  crime  because  no
 crime  was  committed.  Pandit  Jawa-
 harlal  Nehru  was  one  of  the  greatest
 leaders  of  the  Indian  politics,  he  was

 one  of  the  greatest  administrators
 that  we  have  ever  seen,  he  was
 one  of  the  revolutionaries  that
 India  has  produced;  he  understood
 the  Indian  problems,  the  problems  of
 the  rural  population,  and  he  Wags  in-

 strumenta}  to  framing  the  Five-Year
 Plan  giving  top  priority  to  community
 development  which  means  rural

 development,  I  can  quote  the  figures
 here.  But  I  do  not  know  how  much
 time  you  are  giving  me.

 Anyway,  the  point  of  populatiorr
 has  been  raised  because  you
 cannot  ignore  that  fact.  May  Tf

 ask  a  simple  question  of  Mr.  Agarwal?
 Do  you  think  that  you  came  to:

 power  because  you  posed  economic

 question  to  the  people?  No.  Don’t:

 think  that  people  are  fools.  You  had

 only  one  slogan,Nasbandi  and  Emer-.
 gency,  Nothing  more.  You  100k  at  the
 speeches  that  many  of  the  Janta  Party-
 members  made  during  election,  Still

 you  want  to  cash  in  on  Nasbandi.  and’
 Emergency  from  your  political  banks,
 but  you  are  bankrupt  now.  So,  you  had
 only  one  slogan  then,  Did  you  have;
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 uring  your  election  can.paign,  any
 economic  slogan  to  say  wnat  the  Con-
 gress  Government  had  failed  on  the
 ecoxomic  front?  You  2  only
 “Nasbandi’  and  Emergency,  Now  what
 ig  happening  today?  You  are  also  do-
 ing  the  same  thing.  I  do  not  want  to
 waste  my  time  on  Nasbandi.  10९  Janta
 Government  is  aliy  taking  into  account
 the  threat  of  population  growth  and  is
 trying  to  contro,  it,  You  have  only
 changed  the  name  from  ‘Family  Plan-
 ning’  to  ‘Family  Welfare’,  You  have
 only  changed  the  name  without  any
 zubstance,  It  is  a  ridiculous  thing.
 This  is  all  hypocrisy,

 Last  time,  Mr.  George  Fernandes,
 “with  his  demagogic  utterances  on  the
 floor  of  the  House  saig  that  tna  Con-
 Bress  Government  had  made  5,000
 foreign  coltaborations  but  their
 Government  had  _  cleared  only  300
 coljaborations  jn  a  year.  If,  i  30
 years,  the  Congress  Government  had
 made  5,000  foreign  co!laboration:,  it
 works  out,  09  an  average,  150  a  year,
 and  the  Janata  Gvernment  has  marle

 300  collaborations  in  a  vear!  1  can
 understand  if  vou  had  reduced  *he
 number.  But  you  have  not  reduced
 it;  you  have  increased  it.  The
 same  Congress  Government,  which
 entereq  into  foreign  collaborations,
 introduced  the  FERA  ॥  this  coun-

 ‘try  making  40  per  cent  limitation
 of  foreign  »wnership,  I  can  understand
 if  Mr.  Agarwa]  introduces  q  Bill  re-

 ‘@ucing  it  further  to  20  per  cent  and
 fakes  pride  on  that  account,  But  you
 have  not  done  it.  Then  what  right  have
 you  to  criticise  the  Congress  Govern-
 ment's  performance  in  30  years?  Mr.
 Fernandes  says  that  he  wil)  go  for  any
 technology  available  anywhere  in  the

 ‘world  for  this  countrv.  In  1947,
 ean  you  enlighten  us,  Mr,  Agarwal,
 ‘whether  there  was  enough  technology

 in  this  country?  What  king  of  tech-
 nology  we  had  in  1947?  We  had  no

 “technology.  Naturally  the  Congress
 ‘Government  had  no  other  option
 ‘put  to  go  jn  for  foreign  tech-

 ‘nology.  That  is  how  the  whole

 progress  has  been  made.  1  can  come
 ‘to  our  achievements  one  by  one,  but
 I  do  not  have  much  time.  I  wil}  only
 come  to  the  agricultural  front,  Many
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 of  the  hon.  Members  coming  from
 other  States  also  know  about  the  agri-
 cultural  development,  the  development
 in  foog  pioduction,  In  my  State  there
 are  irrigation  projects  and  hydro-
 electric  projects,  The  other  States  are
 also  having  these  projects,  I  am  not
 claiming,  tor  a  moment,  that  every-
 thing  was  perfect.  But  look  at  the
 whoie  investment  which  was  made  for
 agriculture  in  the  First,  Second,
 Third  and  Forth  Five-Year  Plans.  The
 food  production  in  this  country,  in
 those  days,  was  very  much  less,  it  was
 being  rationed,  and  we  were  depend-
 ing  on  PL-480  supplies.  Mr.  Kristina
 Menon,  who  wa;  criticised  by  the  RSS
 and  other  reactionaries  आ  this
 country,  had  always  opposed  PL-440.
 Shri  Krishng  Menon  alwayg  took  up
 the  position  that  PL-480  would  dv
 harm  not  only  to  the  development  of
 India  but  will  also  harm  the  Indian
 farmers,  He  wanted  that  the  farmers
 should  come  out  with  vigour  to  pro-
 duce  more  and  more  foodgrains,  All
 the  time  he  felt  that  if  we  depended
 on  PL-480  what  would  happen  to  our
 country  later?  So.  we  should  complete-
 ly  stop  not  only  PL-480  Funds  but  we
 should  completely  stop  the  import
 of  foodgrains.  The  food  praduction
 hag  gone  up  and  We  are  now
 in  surplus,  It  has  gone  upd  ts
 110  million  tonne:  in  1976,  With  water
 and  fertilisers  the  production  has  gone
 up.  If  foog  production  has  gone  up,
 it  ig  due  to  rains  and  if  it  haq  gone
 down  Shri  Bhattacharyg  wouwg  take
 to  agitation  and  abuse  the  Cangress
 Government.  This  is  the  double  stan-
 Gard,

 Sir,  the  food  production  has  gone
 up  thereafter.  We  are  self-suificient
 now,  I  have  no  hesitation  to  pay  ४
 compliment  to  the  Indian  Council  of

 Agricultural  Research  which  had  in-
 vented  ४  variety  of  seeds.  !t  is  really
 a  great  achievement  of  the  Indian
 Scienti:ts  which  is  a  contribution  to-
 wards  food  production,  We  have  given
 water,  fertilisers  and  that  is  why  the

 productivity  has  gone  up,  This  is  the
 achievement  in  science  and  techno-

 logy  which  the  Congress  Government
 has  given  to  the  country.  You  will
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 be  surprised  to  know  that  in  1951  or
 so  ony  47  million  rupees  were  spent;
 in  1972—74  it  has  gone  up  to  2,500
 million  rupees  for  the  development  of
 science  ang  technology,  What  has
 happened  in  agriculture?  Now  you  are
 in  a  comfortable  position  on  the  agri-
 culurgy  front.  J  remember  0  the
 floor  of  the  House  Mr,  Filoo  Mody
 was  accusing  the  Congres  Govern-
 ment  and  condemned  for  its  failure  to
 cuntain  the  abundance  of  production.
 Punjab  is  now  producing  not.  only
 wheat  but  also  rice,  Now  they  have
 Gone  to  auch  a  stage  that  schovis  and
 other  institutions  have  been  given
 holiday  becau.e  there  is  no  storage
 spuce  to  store  the  foodgrains,  With
 ail  the  infrastructure  provideg  by  the
 Congress  Government  the  production
 has  gone  up  to  126  million  tonnes  to-
 day.  it  is  not  because  of  the  Janata
 Government's  coming  ta  power,  Can
 you  imagine  so  much  of  infrastruc-
 ture  being  provided?  Why  then  you
 £0  On  accusing  the  Congress  Guvern-
 ment  all  the  time?

 Sir,  I  remember  in  my  school  days
 ?  got  8  slip  from  the  schoo}  when  I
 wus  studying  in  IV  or  V  standard  in
 order  to  get  a  piece  of  cloth  and  kero-
 sene.  It  wa:  over,  Now,  after  thirty
 years,  Congress  rule  in  two  years’  of
 Janata  rule,  the  people  have  to  stand
 in  queue  for  getting  kerosene.  Not  anly
 that,  Even  the  vehicles  have  to  stand
 in  queue  to  get  dicse]  oi],  It  was  tbe
 Congress  Government  whieh  could
 contribute  to  the  production  of  the
 one-third  requirements  of  oi]  of  this
 country.  It  has  now  gone  up  to  40
 per  cent  of  crude  production  in  Gau-
 hati,  Assam  as  well  as  in  Bombay-
 High,  Can  you  deny  that  this  was
 due  to  Congress  rule?  Now  you  are
 rationing  kerosene.  The  reason  behind
 this  you  may  say,  is  the  politi-
 cal  turmoil  in  Yran,  Even  the  Ameri-
 cans  said  that  there  was  "o  ci)  in
 India.  But  the  Soviet  Union  said  that
 there  was  oil  available  in  India  in
 Assam,

 Congres;  Government’s  achievement
 Was  in  finding  oil  in  Bombay  High
 and  in  Assam,  Otherwise,  I  do  not
 know  what  the  Janatg  Government
 Would  do,  Even  the  smal]  turmoil  in
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 Ivan  made  the  Janata  Government.
 n_.ole  Ss  and  people  have  to  stand  in
 qu...  so.  tneir  kerosene,  They  are
 Tas,  toig  count-y  back  to  the  1949
 po  ition.  They  are  claiming  many
 things,  But,  you  cannot  give  kero-
 sene  to  the  people,  That  is  because
 of  the  turmoil  in  frany  Why  ¥o  on

 abusing  the  Congress  Government?
 Coming  to  budget,  I  have  a  lot  of

 things  to  talk,  after  hearing  the

 speeches  of  the  hon,  Members  aous-

 ing  the  Congress  Government.  1  um

 proud  of  my  being  a  Congressman  and

 thirty  years  of  Congress  rule.  The
 Congress  regime  contributed  ४  ghly  to

 Science  and  Technology.  You  expect  to
 spent  money  in  Khadi  and  Village.  in-
 dustries  now.  That  is  because  the  Con-

 gress  regime  spent  money  already  fer
 other  things.  So,  Sir,  1  am  porud  of  my
 party.

 Sir,  Mr.  Bhattachrya  and  his  partys
 always  indulge  in  destructive  acl,  it-
 ies  The  agitations  in  the  public  se.  tor
 as  weil  as  the  private  sector  rioivest
 this  country.  Their  pol  cy  is  to  have

 agitation  for  the  sake  of  agitation  Vir.

 George  Fernandes  once  said  that  be
 will  bring  about  a  railway  strike  on
 the  question  of  Le  wis  thus  resulting  in
 fall  of  the  Congress  government.  Now,
 he  is  there  in  the  government  for  the
 Just  two  years  put  he  has  not  been
 able  to  pay  bonus  to  the  railway  mem.
 Sir,  he  muda  this  demand  of  berus
 when  the  railways  were  running  at  @
 loss  and  now  when  the  raiways  are
 running  at  a  profit  they  have  not  Leen
 able  to  pay  bonus  to  the  railwaymen.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  conclude.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Lastly,
 word  about  the  economic  pelicy.  You
 are  trying  to  tamper  w.th  the  Indian
 economic  system.  That  will  prove  very
 disastrous.  You  may  remember,  Mr.
 Agarwal,  we  criticised  your  gold  pelicy.
 Now,  an  ordinary  citizen  cannot  get
 his  daughter  married.  Sir,  I  know  of
 Kerala  there  is  demand  cf  ten  to  twene-
 ty  Sovereigns  in  each  case  of  marriage
 and  a  Sovereign  costs  one  thousand.
 rupess.  You  have  failed  in  your  poli~
 cies  one  by  one.  The  results  will  he
 disastrous  if  you  tamper  with  the
 economic  system  without  a  proper  per
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 spective  ef  socio-economic  goal.  We  are
 sitting  on  a  voicano,  So,  I  appeal  to
 the  Minister  to  have  a  realistic  econo-

 -Mic  policy,
 Sir,  IDBI  has  become  an  institutions

 -of  corrupt.cn.  |  find  only  the  relatives
 .of  some  of  the  Directors  of  the  IDBI

 are  being  appointed  in  different  irsti-
 tutions  to.  represent  IDBI,  Many

 ‘cases  have  come  in  the  court.  Even
 the  government  of  Tamil  Nadu  tcok
 -exception  to  the  appointment  ef  a
 Managing  Director  to  a  firm  in  Madras.
 He  was  related  to  the  Executive
 D.rector  of  the  IDBI.  I  do  not  want  to
 name  him  but  his  name  you  know  is
 Mr.  Punja.  Five  of  his  relatives  have
 .been  appointed  as  Director  or  Maneging
 Directors  to  varicus  firms.  Is  IDB1
 meant  for  appointment  of  relatives  of
 IDBI  directors?

 MR.  CHAIRMAN:
 ‘now.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  am  con-
 cluding  in  a  minute  or  so,  Then,  Sir,
 When  Janata  government  came  in
 power  they  removed  some  of  the  offi-
 cerg  in  the  banking  institutions  but,  I
 find  they  have  come  back  from  the
 backdoor.  The  former  Chairman  of
 the  JDBI  who  was  removed  because  cf
 his  alliance  with  the  caucus  has  mana-
 ged  through  the  Industrial  Finance
 Corporation  to  ०6००  the  Chairman
 of  Sylvania  Lamps  through  the  hack-
 door.  Although  you  removeg  ‘he  old

 -eauct's  people,  yet  1  fing  they  are
 again  operating  the  banking  institu-
 tions.  Those  are  bad  people,  They
 ‘should  not  be  allowed  to  be  there.

 Lastly,  a  word  about  match  indus-
 try.  The  matches  are  now  being  soid

 at  twenty  paise  each  but  according  to

 your  taxation  proposals  it  ccmes  to
 seventeen  paise,  Due  to  coinage  diffi-

 culty  this  three  paise  is  going  to  the
 ‘trader.  So,  when  you  were  calculating
 your  tax  proposals  you  should  have
 arranged  in  such  a  way  that  it  should
 come  to  fifteen  paise.

 For  the  last  many  years  the  organis-
 ed  sector,  WIMCO  has  not  increased
 the  production,  The  demand  for
 matches  is  increasing  every  day  in

 the  country.  So,  the  cottage  indus-

 trie,  must  take  up  more  and  more  of

 production.  They  must  be  able  to

 Please  conciude
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 cope  up  with  the  demand.  We  must
 encourage  the  cottage  industries
 which  do  only  ten  per  cent  now.  50
 to  60  per  cent  of  the  production  is
 concentrated  only  with  one  family  in
 Sivakasi.  They  are  taking  more
 Money  under  your  taxation  system
 also.  So,  you  must  consider  this
 problem  in  aly  seriousness.  A  little
 more  concession  should  be  given  to
 this  sector  to  fix  the  price  of  these
 matches  at  15  paise.  J  request  Shri
 Agarwalji  to  consider  all  the  points
 which  I  have  raised  and  I  also  request
 him  to  advise  their  Janata  Members
 not  unnecessarily  to  abuse  the  Prime
 Minister,  Shri  Morarji  Desai,  who  had
 ruled  this  country  under  the  Congress
 regime  for  quite  some  time.  With
 these  words  I  conclude.

 अ  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  (रामपुर)
 सभापति  महोदय,  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री

 जी  के  फिनांस  चिल  के  समर्थन  के  आधार

 पर  अपने  विचार  व्ययन  करना  चाहता  हूं  1

 उम  वर्ष  इम  वित्त  विधेयक  के  बारे मैं
 आम  जनता  में;  और  इस  सदन  में,

 तरह  के  विचार  व्यक्त  किय  गये

 किसी  भी  वर्ग  के  हों, चाहे  थे  नगर  के
 रहने  बाने  हों  या  देहात  के  रहने  वाले  हों,
 करों  का  बोझ  लादा  गया है  1  टैक्सेशन  के

 द्वारा  946  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त भार
 इम  देश  की  जनता  पर  लादा  गया  है

 1

 माननीय वित्त  मंत्री  जी  का  कहना है

 कि  देश  के  डेवलपमेंट के  लिए  हमें  कुछ
 न  कुछ  री सो मिज  की  जरूरत  है,  जिनके

 माध्यम से  देश  का  डेवलपमेंट किया  जा

 सकता  है  1  यह  बात  अपने  स्थान  पर  सत्य

 है,  लेकिन  आ  कमेटी  ने  कहा  है  कि  अधिक
 से  अधिक  टैक्सेशन  लगाये  जाने  के  उपरांत
 लोगों  में  टैक्सों  की  चोरी  की  मनोवृत्ति

 बनेगी।  यह  बात  देखने  में  आ  रही  हैकि

 हमारे  देश  में  आम  व्यक्ति  टैक्सों  से  बचने

 की  कोशिश  करता  है,  और  यह  बात  सबसे

 ज्यादा  दुर्भाग्यपूर्ण है।  आज  इनकम  टैक्स
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 'डिपार्टमेंट  के  लोग  अच्छी  प्रकार  जानते  हैं
 कि  किस  प्रकार  से  टैक्स  इलेवन  की  कोशिशें

 को  जाती  हैं  -  इस  विजय  में  मैं  सरे  प्रथम

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  अपने  इनकम
 टैक्स  डिपार्टमेंट  को  क्रियाशील  बनाना

 चाहिये  और  उसमें  उच्चाधिकारी  ईमानदार
 लोग  रखने  चाहियें  -  जब्र  वे  स्वयं  लोगों

 को  उन  गतिविधियों  में  संलग्न  हो  जाते  हैं,
 जिनके  दारा  व  डेट्स  इंजन  करता  चाहते
 है,  तो  इस  टैक्स  इलेवन  को  रोका  नहीं  जा

 सकता  है।

 1974  और  1976  में  यह कोशिश  की

 गई  कि  जनता  पर  टैक्सेशन  का  बोझ

 घटाया  जाय  और  उसके  अच्छे  परिणाम
 देखने  को  मिले  ।  उसके  परिणामस्वरूप  बरप

 भर  के  उपरांत  टैक्सों  में  काफी  बड़ी  मात्रा

 में  विधि  हुई  ई।  किसी हद  तक  यह  आवश्यक
 है  कि  देश  के  डेवलपमेंट  के  लिए  टैक्सों
 के  माध्यम  से  धनराशि  जुटाई  जाये  t

 लेकिन  अगर  संसार  के  अन्य  देशों के  टैक्सेशन

 से  तुलना  की  जाये  तो  मालूम  होगा  कि

 भारत  की  टैक्सेशन  की  राशि  बहुत  अधिक

 मात्रा  में  है  जो  बहुत  दुखदायी  आत

 है।

 इस  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  पांच
 वर्षों  में  टैक्सेशन  का  जितना  बोस  जमता
 पर  लादा  जाना  चाहिये था,  उसका  75
 परसेंट  पिछने  दो  वर्षों  में  लाद  दिया  गया

 है  -  अगले  तीन  वर्षों  में  कितना  एक्स्ट्रा
 सडन  जनता  पर  लादा  जाएग,  इसका
 अंदाजा  लगाना  कठिन  है।

 हमारे  देश  में  आज  जो  अनेक  मनी  की
 पैरलल  इकानामी  रन  कर  रही  है,  उसके

 विषय  में  वित्त  मंत्रालय  ने  किसी  प्रकार  का
 कोई  संकेत  नहीं  दिया  है,  जो  अत्यन्त

 आवश्यक है  ।  कांग्रेस सरकार  ने  वालं ट्री

 डिस्कलोजर की  एक  दो  बार  सुविधा  प्रदान
 की  लेकिन  मैं  उससे  विशेष  सहमत  नहीं

 हूँ।  मेरा  इस  विषय  में  यह  कहना  है  कि
 आज  होाउर्सिंग  प्रॉबलम,  रूरल  एरियाज  के
 डेवेलपमेंट  की  प्रॉबलम  देश  के  सानने  बहुत

 बड़ी  समस्या  बन  कर  खड़ी  हैं  ।  सरकार
 की  तरफ  से  बड़ी-बड़ी  एरियाज  के  अन्दर

 कोनोनीज  डवलप  करनी  चाहिये  और  वहां
 पर  अनेक  मनी  के  लोगों  को  अवसर  देना

 चाहिए कि  वह  वहां पर  उसको  इनवेस्ट  करें,
 उसके  ऊपर  सरकार  उन  लोगों  को  छूट
 दे  ।  इसी  तरह  से  रूरल  डेवलपमेंट  के

 अन्तर्गत  भो  उन  लोगों  को  सुविधा  प्रदान

 करनी  चाहिये  ताकि  देश  को  उसका  लाभ

 पहुंचे,  अन्यथा  इस  जैक  मनी  ने  हमारे  देश

 की  इकोनामी  को  बिल्कुल  चौपट  कर

 दिया  है।  आज  हर  व्यक्ति की  क्रम  शक्ति
 मिलती  चलो  जा  रही  है  और  इन्सुलेशन
 की  मात्रा  देश  में  लगातार  बढ़  रही

 है।

 हमारी  कर-नीति  इस  प्रहार  की  होनी

 चाहिये  जिससे  कि  देश के  अन्दर  इंडस्ट्रियल
 प्रोडक्शन  और  ऐप्रीकन्चरल  प्रोडक्शन  को

 आगे  बढ़ने  का  अवसर  मिले  ।  जहां  तक

 ऐग्रीकल्चरल  भडक्शन  का  जश्न  है,  देश  के

 अन्दर  आज  इम  प्रकार  की  परिस्थितियां

 हमारी  जनता  सरकार  ने  उल्  कर  दो  हैं

 कि  किसान  जुटा  हुआ  है,  सिंचाई  की  व्यवस्था

 जुटाई  गई  है,  अन्य  साधन  जुटाये  गये  हैं,
 आज  चौधरी  साहब  ने  किसानों  को  बहुत
 सुख  सुविधायें  दी  हैं  जिसके  कारण  हमारा
 एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  बड़ेगा  ।  लेकिन

 पिछले  दो  वर्षों  के  अन्दर  एग्रीकल्चरल

 प्रोड्यूस  की  जो  दुर्गति  हुई  है  यह  किसी  से
 छिपी  नहीं  हैं  ।  काटन  को  देख  लीजिए,
 पोटैटो  को  ले  लीजिए,  शूगर  केन  को  ले

 लीजिए  ।  किसान  को  उसका  उत्पादन-मूल्य
 भी  वापस  नहीं  मिला  ।  इसके  लिए  सरकार
 को  सुनियोजित  ढंग  से  लम्बी  योजना  के

 आधार  गर  इस  तरीके  की  कोई  नीति
 घोषित  करनी  होगी  जिसके  परिणामस्वरूप
 क्लीन  को  उसका  उत्पादन  मूल्य  सही
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 मात्रा  में  मिन  सके,  अन्यथा  आने  वाले
 वर्षों  में  जोएग्रीक्ल्चबरल  प्रोड्यूस  के

 भण्डार  अपने  देश  में  दिखाई  देते  हैं  उनकी
 स्थिति  डावांडोल  हो  सकती  है।  पकौडों  के

 भण्डारों  की,  उसके  रखरखाव  को  व्यवस्था

 और  विदेशों  में  उसके  निर्वात  को  समुचित
 व्यवस्था  करना  सरकार  का  सब  से  बड़ा

 कते व्य है  और  यह  सबसे  पहले  होना  चाहिये।
 पोटेटो  को  आज  कोल्ड  स्टोरेज  में  रखने  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह  सदन  अच्छी

 तरह  से  जानता है  कि  5  रुपए मन  आना
 लिक  गया  और  कई  जगहों  में  आलू  को

 लोगों  ने  नदियों में  ऐसे  हं!  फेंक  दिया  क्योंकि
 उसके  रखने  के  कोई  व्यवस्था  जड़ों  थी  ।

 ऐसी  स्थिति  में  कितान  कया  क्या  सहयोग
 मिल  सकता  है  ?

 इस  बात  की  बहुत  चर्चा  हुई  कि

 ग्रामीण  अंचलों  के  अन्दर इस  टैक्स  का

 भार  नहीं  पड़ा  ।  बेशक,  नहीं  पड़ा  ।

 सामने  आए  हैं  t  पिछले  एक  वर्ष  से

 कोल,  केरोसिन  आयन  पेट्रोल,  डीजल

 और  अन्य  इस  प्रकार  की  चीजों  की  जिनको

 कि  देहात  के  लोग  भी  इस्तेमाल  में  लाते

 हैं और  शहरों  क  नोंक  भी  इस्तेमाल  में

 लाते  हैं,  उन  की  आइस  में  इसी  तरह  से

 वृद्ध  हुई  है  यह  बीसी  से  छिपा  नहीं  है
 आज  ऐग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  की  बात  हम

 जहां  करते  हैं  उसके  साथ-साथ  इंडस्ट्रियल

 प्रोडक्शन  की  जो  हालत है  उम  का  मुख्य

 कारण  कोल,  सीमेंट  और  पेट्रोल  आदि

 का  उपलब्ध  न  होना  और  इस  के  साथ
 साथ  उम  की  प्राइसेज  का  आसमान  को

 अब  जाना  है।

 पिछले  दिनों  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज
 के  ज्यों  ने  माननीय  वित्त  मंत्री  को  एक

 शासन  दिया  और  उस  पर  अनेक  संसर

 सदस्यों  के  द्वारा  संस्तुति  भी  लिखवाई
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 गई  1  उस  के  द्वारा  आइटम
 68

 में  यह
 मांग  की  गई  कि  जो  30  सलाख  रुपये
 तक  की  एड़ॉप्शन  थी  उस  को  घटा  केर

 15  लाख  जो  ग२  दिया  गय  उसको  समाप्त

 किया  जास  1  आज  बढ़ती  हुई  कीमतों  को

 देखा  जाय  तो  उस  को  30  के  स्थान पर
 50  लाख  करना  चाहिए  था  ।  अगर

 हम  अपन  देश  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री
 को  जीवित  रखना  चाहते  है,  उसे  जिन्दा

 देखना  चाहते  हैं  तो  हमें  हर  प्रवर  सै
 उन  के  अन्दर  सहयोग  देना  पड़ेगा  ।  छिले

 वर्षों  में  आइटम  6४  में  एक  प्रतिशत  से

 ले  कर  ४  प्रतिशत  तक  एक्साइज  ड्यूटी

 बड़ाई  गई  ।  आज  ये  लघु  उद्योग  धन्धे

 लड़खड़ाती  स्थिति  में  हैं  ।  यदि  सरकार

 इन  की  दयनीय  स्थिति  पर  विचार  नहीं

 करेगी  तो  अन्ततोगत्वा  इस  के  ट्रेरगामी

 परिणाम  देखने  को  मिल  सते  हैं

 पब्लिक  सेक्टर  पर  हमारे  देश  में

 15  हजार  करोड़  रुपये  की  पूजी  व्यय  की

 गई  है  1  आज  पब्लिक  सेक्टर  की  क्या

 स्थिति  है  यह  क्सी  से  छिपी  नहीं  है

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  माननीय

 वित्त  मंत्री  इस  वात  के  विरोधी हैं  कि

 पब्लिक  सैक्टर  में  और  अधिक  व्यय  क्या

 जाय  ।  उनपर  और  अधिवःव्यय  करने  की

 आवश्यक्ता  नहीं  है  ।  मैं  इस  आत  को

 मानता  हुं  कि  पब्लिक  सेक्टर  केवल  उसी
 देश  में  पनप  सकता  है  जहां  नेशनल

 क्रेटर  और  मौरल  ऊंचा  हो  ।  दरभांग्य

 से  पिछले  तीस  सालों  में  कांग्रेस  सरकार

 ने  यह्या  नेशनल  करेक्टर  को  दफना  दिया

 और  परिणामस्वरूप  बड़े-बड़े  अधिकारी

 आज  उसक  अपना  मान  कर  नहीं  चलते

 जिस  का  परिणाम  यह  है  किः  वहां  करोडी

 रुपये  के  लासे  का  सामना  करना  पड़े

 रहा  हैं।  जशांप्राइवेट  सैबटर  में  अच्छाइयां

 हैं,  वहां  वुराध्यां  भी  हैं  लेविन  प्राइवेट

 सेक्टर  की  देख-रेख  के  लिए  सरकाने

 हर स्थान  पर  नियन्त्रण  लगा  रखे  हैं  परन्तु
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 हमारे  अधिकारी  उनको  तोडकर  तरह

 तरह  से  मनमाने  ढंग  से  काम  करने के

 लिए  उनको  सुविधा  देते ई  माननीय

 वित्त  मंत्री  के  द्वारा  जो  यह  धोषणा  की

 गई  है  कि  सरकारी  खर्चे  की  व्यापक

 जांच  के  लिए  आयोग  की  नियुक्ति  की

 गई  है  उसका मैं  स्वागत  करता  हुं  ।

 इम  स्वागत  के  साथ  साथ  मैं  यह  भी

 कहना  चाहेगा  कि  उनको  एक  व्यवस्था

 और  भी  करनी  चाहिए  ।  अभी  प्राइवेट

 सेक्टर  में  जो  बड़े  बड़े  उच्चाधिकारी  होते

 हैं  बे  अगर  अच्छे  रिजल्ट्स  नहीं  दिखाते

 तो  उनको  मुह  को  खानी  पड़ती  है  1

 उनको  पांच  हजार  की  तनख्वाह  समाप्त,

 ऐडविन  समाप्त,  उनको  बाहर  निकाल

 दिया  जाता  है  ।  लेकिन  पब्लिक  सेक्टर

 का  दुर्भाग्य  है  कि  एक  उच्चाधिकारी  द्वारा

 करोड़ों  का  नुकसान  करने  के  बाद  भी

 उसको  और  अच्छा  स्थान  दे  दिया  जाता

 2  1  मिसाल के  लिए  इंडिया  स्कू टर्स  लि०

 लखनऊ  में एक  आई०  ए.  एस  उच्चा-

 अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  जिसने  दो

 वर्ष  में  कई  करोड़  का  नुक्सान  पहुंचाया
 लेकिन  उसके  आबाद  भी  उसको  गवर्नमेंट

 आफ  इंडिया  में  ले  लिया  गया  :  आए
 दिन  इस  प्रकार  की  मिसालें  मिलती  रहती

 हैं।  वास्तव  में  तो  ऐसे  अधिकारियों  को

 पण्डित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उनको

 सबक  मिले  कि  अगर  हमने  किसी  प्रकार

 की  बदनीयती  की  या  गड़बड़ी  की  तो

 हमें  उसकी  सजा  मिलेगी।

 सरकारी धन  का  अपव्यय  किस  तरह
 से  हो  रहा  है  उसकी  स्थिति

 मदन  के  सामने  स्पष्ट  है  ।  अनेकों  मेहता-

 क्यों  वारा  करोड़ों  रुपए  पानी की  तरह

 बराए  जाते  हैं  ।  हरिजन  समाज  कल्याण
 विभाग के  द्वारा  तरह  तरह  के  जो

 व्य  किए  जा  त्हेहैं  उससे  आम  जनता
 को  हरिजन  भाइयों  को  कोई  लाभ

 नहीं  होता  है।  इस  तरह  की  सभी  चीजों

 पर  अच्छी  तर;  से  ६ यन  दिया  जाना

 चाहिए v

 आज  हमारे  देश  के  कृषकों  की  क्या
 स्थिति  है,  अगर  पिछने  तीस  वर्षों  के

 आंकड़े  देखे  जायें  तो  इस  बात  की  सत्यता

 सामने  आ  जायेगी  कि  आमिर  अंचलों

 और  अरबन  एरियाज  में  कितना  बड़ा

 अन्तर  कांग्रेस  सरकार  ने  रखा-मैं  आपके

 सामी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  तथ्य  वस्तुत
 करना  चाहूंगा  ।  आज  अन्तर  एक  और

 सार  का  हमारे  सामने  है  -  1978-

 79  में  कुल  कृषि  की  आमदनी  को  उनकी
 पूरी  जनसंख्या  पर  यदि  वितरित  क्या

 जाए  तो  औसतन  प्रति  व्यक्ति  आमदनी

 प्रति  वर्ष  2  हजार  90  रु०  बैठेगी  और

 प्रति  दिन  के  हिसाब  से  5  रुपए  70पैसे

 बैठेंगी ।  अब  5  रुपए  70  कसे  में  कोई
 भी  श्रमिक  अपना  तथा  अपने  पवार  का

 जीवन-यापन  नहीं  कर  सकता  है  ।  अपने

 ही  देश  के  अन्य  लोगों  की  तुलना  में  इलकों

 की  यह  आमदनी  बहुत  कम  है  अन्य

 देशों  से  तुलना  करने  की  आत  ही  क्या

 है।

 इस  बार  बजट  के  अन्तर्गत  पेट्रोल,
 डीजल,  केरोसीन  आयल  की  प्राइसेस

 बढ़ाई  गई  हैं  जिससे  आम  जनता  बड़ी
 प्रभावित  हुई  है  t  विशेष  रूप  से  कृपा

 वर्ग  तथा  छोट  छोटे  लोग  बहुत  ही

 प्रभावित  हुए  हैं  7  अभी  जैसा  कि  बहुगुणा
 जी  से  संकेत  मिला  है,  प्राइसेज  और  भी

 बढ़ाई  जायेंगी  ।  मैं  नहीं  समझता  गरीब
 जनता  किस  तरह  से  अपनी  इन  चीजों

 की  जरूरत  को  पूरा  कर  सकेगी  ।  जहां

 तक  मेरी  जानकारी  है,  विदेशों  में  एक

 लीटर  पेट्रोल  पर  सात  पैसे  की  वृद्धि

 की  गई  हैजबकि  हमारे  यहां
 55

 पैसे

 बढ़ाए  गए  हैं  a  यह  जनता  के
 साथ

 अन्याय  है  जिसको  रोकना  चाहिए  ।  स्टेट

 ट्रेड  कारपोरेशन के  दारा  जो
 अपन
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 आफिट  लगाया  जाता  है  और  जो  यहां
 यर  क्रूड  आयल  तैयार  होता  है  उसको
 समान स्तर  पर  रखने  के  लिए  इस
 प्रकार की  कोशिश  को  जाता है  a

 पिछने  पांच  वर्ष  मैं  ट्रैक्टर  की  आइस  30

 हजार से  बढ़ा  80  हजार कर  दी
 गई  हैं  |  कृषकों  के  लिए  भी  किसी  चीज  की
 सोमा  होनी  चाहिए t  ऐसी  सिथति

 उत्पन्न  करने  के  आद  ऐसा  मालूम  होता
 है  कि  किसानो ंसे  खेती  कराने  का  विचार

 ही  छोड़ा जा  रहा  है  ।  मैं  अनुरोध  करूंगा
 कोर्स विषय  पर  विशेष  रूप  से  ध्यान

 दिया  जाए।  ट्रैक्स  तथा  दूसरे  इलनेन्ड्स
 को  जो  प्राइसेस  बढाई  गई  हैं  उन  पर

 नियन्त्रण  लगायाजाए  ।

 एक  बात  मैं  यह  और  कहना  चाहता
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 आज  हमें  अर्बन  और  रूरल  पब्लिक

 के  बीच  में  कोई  भेदभाव  खड़ा  नहीं
 करना  है  आज  शहरी  जीवन  क्या  है  और

 एक  ईमानदार  व्यक्ति  की  क्या  स्थिति  है,

 यह  आप  देखें  i  मुझे  मालूम  है  कि  दिल्‍ली

 के  अन्दर  हजार,  आठ  सौ  रुपये  में  भी
 दो  कमरों  वालों  मकान  उपलब्ध  नहीं

 होता  ।  ऐसी  स्थिति  में  हमआशा  करते

 हैं  कि  लोगों  को  किस  प्रकार  से  न्याय
 मिल  सकेगा,  इन  सब  चीजों  पर  जो  मैंने

 अकाश  डाला  है,  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय

 मंत्री  जी  इन  चीजों  में  सुधार  लाने  की

 व्यवस्था  करें  ।

 SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA
 (Tamluk):  This  is  the  first  time  that
 I  am  taking  part  in  the  debate  on  the
 Finance  Bill  and  therefore  there  is  a
 possibility  that  I  may  commit  mis-
 takes.  To  this  Finance  Bill  I  should
 give  my  al]  out  support  and  I  am
 giving  it.  In  its  election  manifesto  of
 1977,  the  Janata  party  declared  that
 in  the  economic  sphere  the  Janata
 party  will  give  primacy  to  agricul-
 ture  and  rural  reconstruction  and  it
 will  continue  to  be  the  base  of  our
 planning  ang  development.  What  the
 Janata  government  have  done  in  the
 last  two  years,  I  do  not  like  to  men-
 tion,  But  in  this  budget  at  least  the
 Finance  Minister  and  the  finance
 ministry  has  rightly  taken  up  this
 particular  point,  primacy  to  agricul:
 ture,  Due  to  that  the  entire  budget
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 sas  been  very  much  rural  oriented.
 Anyone  who  knows  that  will  not  say
 that  it  is  a  kulak’s  budget;  it  is  not  at
 all  a  kulak’s  budget.  It  is  a  budget
 for  the  farmers’  benefit  and  for  the
 benefit  of  the  smal]  industries,  poor
 people  and  weaker  sections.  Let  me
 quote  some  remarks  which  were  pub-
 lished  in  the  ‘Commerce  of  Bombay
 on  3-3-1979,’  just  three  days  after  the
 budget  was  presented  here:

 “Mr,  Charan  Singh  had  made  2
 significant  shift  in  the  budgetary
 strategy  in  three  directions,  a
 strategy  which,  if  pushed  further
 may  have  the  potential  of  far-
 reaching  consequences,  First,  he  has
 taxed  capital-intensive  urban  orient.
 ed  production  and  has  given  relief
 ty  emp!oyment-intensive  production
 in  the  decentralised  sector.  Second,
 he  has  given  massive  relief  to  agri-
 culturists  who  have  adopted  modern
 methods  of  farm  production.  Third,
 he  has  laid  specia]  emphasis  on  in-
 creased  production  and  employment
 in  contrast  to  investment.  If  this
 budgetary  strategy  is  implemented
 more  vigorously  the  imbalance  bet-
 ween  urban  and  rural  areas  may
 be  rectified  over  a  decade.”

 Now  it  is  the  question  of  implementa-
 tion.  Certainly  the  budget  itself  and
 its  implementation  are  two  different
 things.  There  may  be  a  big  gap  bet-
 ween  these  two.  For  the  last  32  years.
 we  have  seen  many  good  budgets,  but
 in  the  case  of  implementation,  there
 had  been  a  very  big  gap.  So  our
 country  has  been  made  poorer  and
 poorer,  As  a  result  of  that,  the  per-
 centage  of  people  under  poverty  level
 hag  risen  to  more  than  70  per  cent.  I
 will  reaq  another  comment:

 “Entrepreneurs  and  the  middle
 class  in  the  urban  areas  must  un-
 derstand  tHat  they  are  no  more  than
 the  branches  of  the  tree  of  the
 Indian  economy.  If  the  rural  roots
 of  the  tree  continue  to  remain
 starved  for  decades,  the  tree  will
 wither  way.  The  recent  crises  of
 the  economy  could  be  traced  to  this

 relative  neglect  of  rurat  areas.  The
 fact  that  India  with  a  population  of

 nearly  650  million  people  has  a
 market  of  only  60  million  people
 should  also  convince  the  urban
 affluent  class  that  its  industries  just
 cannot  prosper  with  such  a  small
 market  of  restricted  purchasing
 power.”

 There  is  no  purchasing  power  with  30
 per  cent  of  the  population  living  in
 the  rural  areas.  Therefore,  our  con-
 sumer  goods  and  industrial  commodi-
 ties  cannot  be  sold  ang  industries  can.
 not  prosper,  The  big  industrialists
 and  affluent  people  should  understand
 it.  I  had  talks  with  some  friends  in

 industry  and  big  commercial  houses
 very  recently  after  this  budget  was

 presented.  They  were  very  much
 critical  of  it  and  I  tried  to  convince
 them  calmly  saving  that  they  have
 earned  much  and  now  they  should
 look  after  the  most  poor  people  who

 have  been  deprived  for  decades  and
 who  should  not  be  allowed  to  be  de-

 prived  any  more.

 In  spite  of  all  this,  the  Finance
 Minister  hag  made  very  significant
 provisions  for  so  many  good  things.
 He  has  made  a  provision  of  Rs.  1488
 crores  for  irrigation  and  flood  control,
 Rs,  1811  crores  for  agriculture  and

 rural  development  and  Rs.  254  crores

 for  special  programmes  in  2000  out  of

 3000  blocks,  That  means,  each  block
 will  get  at  least  Rs.  12.70  lakhs.  It  is

 not  a  small  amount.  For  drinking

 water,  the  Budget  has  provided  Rs.  80

 crores.  Though  we  have  in  our  coun~

 try  more  than  1.60  lakh  villages  with-

 out  any  drinking  water  facilitiy,  yet

 this  Rs.  80  crores  will  do  something
 for  those  villages.  For  rural  electri-

 fication.  Rs.  285  crores  have  been  pro-
 vided,’  For  Food  for  Work,  Rs.  100

 crores  have  been  provided  in  this
 Budget.  But  here,  I  have  one  experi-
 ence  in  our  State  of  West  Bengal.
 Last  year,  they  got  Rs.  1  crore  from

 the  Central  Government  for  Food  for

 Work,  But  to  my  knowledge,  not

 more  than  Rs.  25  lakh  worth  of  work

 has  been  done.  I  do  not  know  what

 is  the  fate  of  the  balance  amount  of

 Rs,  75  lakhs.  The  Finance  Ministry
 should  look  into  it.  Now,  they  are
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 providing  Rs,  100  crores.  There  will
 again  be  a  big  gap  in  implementation,
 It  should  be  looked  into  very  care-
 fully.  When  the  Centre  is  giving
 grant  to  the  States  of  such  a  huge
 amount,  it  shoulqd  a‘so  see  that  it
 should  be  properiy  utilised.

 14  hrs.

 We  have  announced  categorically
 several  times  that  there  is  disparity
 in  the  country.  Chaudhary  Saheb,
 our  Finance  Minister,  has  been  fignt-
 ing  for  remdOving  disparity  between
 urban  ang  rurai  peopie,  between  rich
 and  poor  and  between  upper  class
 and  weaker  sections.  The  disparity
 should  not  be  maintained  or  should
 not  be  fostered  in  our  country.  But
 I  have  one  experience  In  this  Bill,
 the  Government  has  not  made  any
 provision  to  remove  disparity  between
 the  Government  employees  anq  the
 Government  undertaking  emp/oyees,
 We  have  a  good  numb  ot  undertak-
 ings  and  those  nave  their  cmployees.
 T  shall  particularly  mention  abeut  the
 house  rent  of  the  employees  of  the
 Government  undertakings.  On  215

 June,  1978,  the  Vice-Chairman  of  the
 Steel  Authority  of  India  wiot2  to  the
 Chairman,  Central  Board  of  Direct
 Taxes.  In  his  letter,  he  mentioned:

 “The  steel  plants  cj  SAIL  have
 got  their  own  iownships  for  the  he-
 nefit  of  their  enplovees.  The  resi-
 dential  accommodation  in  these  town-
 ships  is  allottad  to  the  employees
 both  execulives  and  no:n-executives
 against  payment  of  monthly  rent.”

 In  the  third  vara  he  has  mentioned:

 “Scales  of  pay  and  allowance  of
 executives  upto  the  scale  of  Rs.  2100-
 2600  were  revised  with  the  approval
 of  the  Government  of  India  and  re-
 vised  scales  were  introduced  with
 effect  from  ist  January,  1975.  Ac-
 cording  to  the  relevant  order,  the
 house  rent  recovery  from  the  execu-
 tives  who  have  been  allotted  quar-
 ters  by  the  Plants  will  be  at  10  per
 cent  of  the  revised  pay  etc.  etc.
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 Now  those  employees  hive  been  asked
 to  pay  the  house  rent  according  to  the
 market  rent;  by  payment  I  mean  that
 tne.r  income  will  be  caiculated,  will  be
 as.essed,  according  to  the  Market  ent.
 Suppose  an  execul  ve  is  paying  Rs,  2u0
 for  his  oWn  unfurnished  quarter,  the
 mucket  rent  of  that  quarter  will  Le
 about  Rs.  900  per  month  which
 means  Rs.  700  inore  per  month  or  Rs.
 8.000  per  vear:  which  will  be  added  to
 his  income  and  he  wil)  have  to  pay
 income-tax  on  that  Rs.  8,000  also.  It
 would  be  a  very  great  hardsn.o  on  him.
 At  the  same  time,  jn  the  case  of  Gov-
 ernment  servants  1  is  mot  so.  J  am
 no.  saying  that  the  Government  em-
 ployees  should  be  harassed  for  that;
 my  only  request  is  that  they  should  be
 t:eated  ot  par,  because  they  are  all  शान
 ployees  of  the  same  Government,
 though  not  strictly  speaking  Gvovern-
 ment  servants.

 Then,  para  4  of  thet  letter  reads:

 “As  per  the  Roles  flameg  fy  the
 Government  for  allatinen:  oy  Gov
 ernment  quarters  to  Government  ems
 ployees,  the  rent  is  determincg  as  a
 percentage  छ  the  base  pay  (it  is
 normally  10  ter  cent  but  is  lower
 in  the  case  of  low  peid  em,  iovees)
 or  standard  rent.  whichever  is  lower.
 “rom  the  above  it  would  be  seen
 that  the  same  principle  is  being  icl-
 lowed  by  the  Company.”

 The  last  para  reads:

 “In  view  of  the  foregoing  it  is  Te7
 quested  that  in  care  of  employees  of
 Corporations  /  Companies  coming
 within  the  purview  of  Income  Tax
 Ru'e  3fa)(ii)  be  treatedatparwith
 the  emplovees  of  the  Government  for
 Purposes  of  determination  of  the
 value  of  unfurnished  resiceritial  ac-
 commodation  anc  no  distinction  be
 made  between  Government  em-

 ‘ployees  and  the  employees  of  the  said
 Public  Sector  Undertakings/Corpo-
 fion/Companies  a8  pay  scnles  of  the
 employees  of  such  Corporations/
 Companies  are  determined  with  the
 approval  uf  the  Government  which
 also  takes  with  regard  to  prevailing
 wage  structure  in  the  Goverament.
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 In  any  case,  the  perquisite  value  of
 such  ‘“furnished  accommodation  be
 determined  at  10  per  cent  of  the  sa-
 lary  or  standard  rent  (as  fixed  under
 FR  45-A),  whichever  is  lower.”

 In  the  Finance  Bil]  nothing  is  mertior-
 ed  about  this.

 Another  point  is  regarding  convey-
 ance.  There  are  five  catezories  made
 under  rule  163(c)  (ii):

 (8)  employees  10  receiving  any
 convevance  allowance  (who  voy  or
 may  not  be  :naintaining  a  vehicle);

 For  them  a  sum  of  Rs.  3,500  have  keen
 deducted  from  the  pay  when  the  as-
 sessment  is  made.  But,  in  the  case  of
 the  other  four  categuries,  only  Rs.  1,000
 is  deducted.  This  is  a  disparity  which
 should  be  changed  of  removed,

 Tac  Choksi  Committee  has  recom-
 mended  in  Chanier  V  (Para  1-5.9)  that
 “the  standard  Jdecduetion  under  section
 I6(1)  may  be  caleulateg  at  the  uniform
 rate  of  20  per  cenit  at  all  levels  of
 sulary  and  the  monetacy  celung  aay:
 be  increased  from  Rs.  3,500  to  Rs.
 5,000.”  This  should  be  taken  up.

 Then,  in  para  63  or  Chapter  V  they
 have  stated  that  in  the  case  of  an  em-
 ployee  having  the  use  of  a  conveyance.
 the  limit  over  the  deduction  uncer  sec-
 tion  16(1)  should  bz  raised  to  Rs  2,500
 from  the  present  limit  of  Rs.  1.0069,
 Further,  in  the  case  of  an  employee
 who  is  in  receipt  of  conveyance  ellow-
 ance,  the  ceiling  should  be  fixed  §  at
 Rs.  5.000.  This  is  the  Report  of  Choksi
 Committee.  So,  we  should  accept  it.
 Otherwise  the  disparity  would  be  pre-
 vailing.

 Another  thing  1s,  we  have  g  deficit
 Budget  of  about  Rs.  1.390  crores.  We
 can  tide  over  the  deficit.  How?  I
 would  mention  a  very  unpleasant  thing
 Which  may  not  be  relished  by  many
 People  here  But  1  must  mention  it.
 We  have  black  money  of  about  Rs.
 10.000  crores.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond
 Harbour):  He  said  Rs.  19,000  crores?

 In  1970  it  was  Rs.  3,009  crores  and  it
 is  growing  at  the  rate  of  Rs.  1.400
 crores  every  year.

 SHR]  SUSHIL  KUMAR  DHARA:  Ac-
 cording  to  Wanchoo  Committee  Report,
 it  is  Rs.  16,000  crores.  However,  these
 is  black  money.  It  may  ke  more  or  it
 may  be  less,  that  is  another  matter.
 But  there  is  black  money.  How  to  get
 this  money  out?  Our  Finance  Minis-
 ter  or  Finance  Ministry  should  give
 sume  soft-peddiing  to  the  owners  of
 black  money  and  give  some  sympathe-
 tic  consideration  for  them  so  that  black
 money  May  come  out.  During  the  155
 आ  years  we  have  failed  ta  take  cut
 that  black  money.  Black  |.Joodg  is  very
 bad  for  health,  ¢9  black  money  is  also
 very  bad  for  the  economi-  benlth  of
 the  country.  I,  that  black  money  can
 pe  taken  out  and  the  deficit  can  be  tiea
 over.  Deficit  budget  means  price  up-
 rise.  We  cannot  avoid  that  price  up-
 rise.  So,  if  we  want  to  yet  that  money,
 some  method  shou'4  be  found  cout.  एन
 cording  to  me.  let  the  Goverrment  take
 decision  that  black  money  be  invested
 as  premium  in  the  LIC  or  for  the  pur-
 chate  of  any  certificates  of  any  savings
 organjsation  or  tinancial  savings  ovga-
 nisation  with  the  avnrovil  of  the  Re-
 serve  Bank,  Then  that  saving  shonid
 ge.  sone  rebate  in  income-tax  If  thev
 invest  money  in  ,ural  developmest,  र
 irrigation  for  desaliratian  of  water  or
 for  any  other  Bacial  service  activities
 recognised  by  the  Government  of  India
 then  that  black  money  may  get  some
 tax  relief  and  Goveenment  +  :.ot
 take  any  nenal  eneasire  ata  nst  the
 people  with  black  money.  In  this  way
 tne  bluck  money  can  come  out  and  we
 mav  have  more  resources  for  getting
 funds  Let  me  resuesi  the  Ministry  to
 think  over  this  so  that  we  con  tie  over
 this  deficit  system  which  is  in  vogue  in
 the  country  for  the  last  32  years.

 With  these  words,  I  request  the  Mi-
 nistry,  through  vou,  to  bear  this  in
 mind  that  we  have  alreuly  invested
 Rs.  1,500  crores  in  producing  fertilizer,
 the  installed  -apacity  being  akovt  20
 lakhg  metric  tonnes.  But  thev  are
 producing  50  per  cent  of  this,  that  is,
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 (Shri  Sushil  Kumar  Dhara]
 10  lakhs  metric  tonnes  a  year.  We
 have  30  crores  acres  of  cultivable  lend.
 So,  this  production  of  fertiliser  is  very
 insufficient.  Only  the  gober  gus  plant
 can  be  of  great  use.  By  gohber  gas
 plunts  we  can  produce  at  least  70  to
 80  crores  metric  tonnes  of  manure
 every  year  very  easily.  So,  let  me  re-
 quest  the  Finance  Minister  through
 you  to  think  over  {he  establishment  of
 gobar  gas  plants  in  large  number
 throughout  the  length  and  breadth  of
 the  country.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond
 Harbour):  This  is  one  of  the  most  un-
 usual  Budgets.  and  the  authors  are
 either  quiet  about  its  clear  implicu-
 tions,  or  it  is  a  part  of  a  plan  and
 they  have  produced  this  Budget.  1
 am  very  sorry  that  it  is  amounting
 to  throwing  dust  in  our  eyes  in  th:
 name  of  revival  of  the  rural  economy.
 Ritua]  is  inevitable  in  a  capitalist
 economy,  but  you  are  adding  fuel  to
 the  fire  and  creating  an  alibi  with
 hollow  assuranceg  that  the  impact
 will  be  negligible.  The  Budget  has
 earned  the  name  that  it  is  an  One  Per
 Cent  Budget.

 A  PTI  survey  dated  4th  March,  Go7y,
 says:

 “Consumers  ail  over  the  couniry
 have  begun  to  feel  the  pinch  as  tra-
 ders  are  charging  even  more  than
 whut  the  all-embracmg  lev.es  Ware
 rant.”

 1  do  not  know  how  Mr  Zuliiquaraileh
 will  react  to  this  news  item.  Offical
 figures  admit  that  the  rate  of
 inflation  has  risen  from  2  {o  $4  ner
 cent,  and  I  feel  that  North  Block  js  not
 quite  in  India,  :t  ‘s  outside  India,  26
 cause  it  has  no  reiation  with  the  rea-
 lity  that  is  to  be  seen  in  the  country.

 On  the  one  hand,  they  are  abetting
 inflation  or  creating  inflation,  and  on
 the  other  hand,  they  are  themselves
 directly  increasing  prices.  Take  for
 example  cement,  steel  and  coal.  The
 price  of  cement—]  am  talking  about
 the  controlled  price,  not  the  black  mar-
 ket  rate,  which  :  360  per  cent  more—
 was  Rs,  174  per  tonne  in  1968  and

 APRIL  25,  1979  Finance  Bill,  1979  348

 Rs.  412  in  1978,  but  agair  they  have
 added  another  Rs.  20  to  the  controlled
 price.

 The  price  of  steal  Lars,  which  is  a
 very  important  item  amongst  all  the
 steel  products,  in  1073  was  Rs.  1374
 per  metric  tonne  and  in  1978  it  was
 Rs,  2220.  The  present  market  price,  if
 you  ask  me,  is  Rs.  3,400.

 Coal.  at  the  time  of  nationalisation.
 was  Rs.  37.50  per  metric  tonne.  Now.
 although  the  official  rate  is  Re.  64.00,
 in  Ahmedabad  I  came  to  know  for  cer-
 tain  that  a  tonne  of  metalurgieal  coul
 casts  as  much  as  Rs.  2.00,

 The  Janata  Party  manifesto  cortains
 pre-election  promises.  There  is  alweys
 a  gap  between  promise  and  perform
 ance.  The  ४०१०४  are  the  people  whe
 must  be  taken  for  a  ride.  What  cid  it
 Say?  The  garni  hateo  ef  tral  om
 the  Janata  Party's  manifesto  have  1
 ne  welehed  in  the  same  tarsju.  Ih  suid:

 “A  New  Economie  Pokey:  Social
 Justive  is  not  an  aostract  concept
 dicating  good  intentions,  bul  as  a
 basic  philosophy  which  must  Le  fran
 siated  into  action  and  lead  to  the
 welfare  of  the  masses  on  the  rine:
 ple  of  equality  and  prosperity  ior
 all.”

 Very  brilliant.

 “There  cannot  he  {wo  sowetes
 rich  and  poor,  in  which  the  latter
 category  is  made  to  suyserve  the
 goals  of  elitism,  censumerism  and
 urbanism.  The  Gandhian  vaiues  of
 ‘antyoday’  and  austerity  must  he  ac-
 cepted  and  implemented  if  the  vici-
 ous  circle  of  the  poor  bheeoming
 poorer  and  the  rich  richer  is  to  be
 broken.  Hence  the  Janata  Party
 affirms...”

 Then  it  also  talks  about  “End  Destitu-
 tion  in  Ten  Years”  It  is  a  very  ८२
 vote-catching  gadget,  but  in  1982  vou
 heve  to  bring  out  some  jargon,  and
 even  then  you  will  be  hardly  able  to
 bring  90  per  cent  of  your  chaps  here.

 The  full  employment  strategy,  pro--
 mised  of......
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 SHR1  HARI  VISHNU  KAMATH:  90
 per  cent  will  be  good  encugh.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  said,
 90  per  cent  will  not  be  able  to  come.

 The  present  Deputy  Prime  Minister
 and  Finance  Minister  shows  conzvern
 for  the  rural  population.  But  strangely
 enough,  the  corporate  sector,  which  is
 making  unprecedented  and  fabulous
 profits  at  the  cost  of  the  weakest  se~
 tions  cf  the  society,  has  been  left  un-
 touched,  Simiarly  the  rural  rich,
 piling  money,  have  not  only  remained
 untouched  but  huve  been  given  a  bonus.

 Now  your  Economic  Survey  ०
 iN?7-78  says  (puge  51,  para  8.25):

 “The  predeminauce  of  low  incomes
 and  poverty  in  the  rural  areas  snould
 nol  nivke  us  overtcok  the  fact  that
 income  distribution  in  rural  areas
 also  im  uneven  and  that  there  are
 well  off  farmers  who  do  not  pay  direct
 taxes  and  who  reve  ve  a  number  of
 agricultural  inputs  at  concessianal
 prices,  Therefore,  wavs  should  2
 devised  to  make  this  section  also  io
 contribute  its  fair  share  to  the  e@x-
 chejuer.  Otherwise.  the  country
 would  not  be  able  to  move  forward
 Suliciently  fast  At  the  same  ume
 care  should  be  taken  to  ensure  that
 Such  taxation  does  not  act  as  a  dis-
 incent.ve to  higher  production.”

 What  is  the  existing  provision  for
 heiping  the  rural  rich?  If  you  read  the
 Econemic  Survey  of  1978-79,  it  Says
 (at  page  है:

 “Despite  these  development,  insti-
 lutional  credit  stil!  meets  less  than
 half  the  amount  of  agricultural  cre-
 dit  actually  needed.  Moreover,  a
 Steater  part  of  such  credit  goes  to  the
 relatively  better  off  farmers,  There-
 fore,  the  share  of  the  small  and  mar-
 ginal  farmers  which  is  already  37
 Ber  cent  in  the  direct  credit  py
 scheduled  commercial  banks  is  to  be
 raised  to  a-minimum  level  of  30  per
 cent.’

 _  बतौर  सह  फरमाइए,  यहआप  को
 है  लिखें हुई  किताब  में  है  ।

 I  expose  these  things  and  you  are.
 threwing  dust  in  the  eyes  of  others.  I
 will  now  come  to  how  the  corvorate
 sector,  the  multinationals  are  veing
 fattened.  1  will  quote  one  company  to
 start  with  viz.  the  Union  Carbide,
 which  has  got  its  tentacles  all  over  the
 sphere.  The  profits  after  tax  and  the
 net  fixed  assets  of  Union  Carbide  India
 Lim:ted  during  the  10  years  ended  25th
 December  are  as  follows:

 1969-—Profit  after  tax  Rs.  316  lakhs
 1978—Profit  after  tax  Rs.  504

 lakhs.
 Net  Fixed  Assets—1969-—-Rs,  1883

 lakhs  1978—~—Rs.  3693  lakhs.

 Approvals  given  by  the  Reserve  Bauk
 for  remittances  py  the  Company  dur
 ing  the  ten  financial  years  ending  315
 March  1978  are  as  follows:

 Dividend—1968-69  :  Rs.  28,477,263,
 1977-78  :  Rs.  1,32,67,800.

 On  Technical  know-how  —  account,
 they  have  sent  out  50  per  cent  moce
 than  what  they  have  sent  oui  earlier.
 The  multi-nationais  plunder  money  un-
 abated  and  their  sphere  of  activity  is
 mostly  the  consumer  goods,  which  aie
 high  prefit-vielding  and  low  priority
 areas.  They  are  producing  sub-Stanu-
 ard  goods  and  this  Government  has
 becomes  a  silent  spectator,  Take  for
 example,  Hindustan  Lever,  which  deals
 in  most  of  the  consumer  items.  The
 total  fatty  content  in  their  soap.  which
 was  agreed  to  be  72  or  74  per  cent  by
 a  Committee  where  म  representat.ve

 of  the  Hindustan  Lever,  I  think,  was.
 the  Chairman  or  at  least  a  Member,
 has  been  brought  dewn  to  54  per  cent,
 This  is  in  regard  to  the  toilet  soap,

 वजीर  सहब,  थोड़ा  मेहरबानी  कर

 केतकी  भा  खबर  कीजिए  |

 only  the  other  day.  in  Ghaziabad,  in
 their  factory  an  oil  tanker  was  caugal
 with  adulterated  oil  for  the  manufac-
 ture  of  Dalda  Now  in  this  country,  if
 you  are  willing  to  spend  money  and
 engage  the  best  of  lawyers  and  if  you.
 can  move  in  the  ceurt  of  law  I  would.
 not  cali  it  a  bribery  or  corruption  in
 judiciary.  Then  you  can  get  out  of
 anything.  I  am  not  surprised  that  they
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 have  been  able  to  get  out  of  it.  But
 the  fact  remains  that  this  Company
 was  vaught  red-handed  in  possession  of
 adulierated  oil  for  the  productien  of
 vanaspati,

 Coming  to  Hindustan  Lever;  tre
 profit  in  1972-73  was  969.48  lakhs:  10
 1975-76.  it  was  1506.92  lakhs  and  in
 the  current  year,  it  is  much  more,  qT
 have  been  writing  to  Parliament  tnat
 the  Parliament  Library  must  have  the
 latest  Annua!  Reports  and  Profit  and
 Loss  Accounts  of  private  sector  vorn.
 panies  which  have  the  paid-up  capital
 of  Rs.  }  crore  or  more  But  it  has  been
 deliberately  ave'ded  because  we  aa
 not  get  readily  such  figures  which  we
 must  know.

 Tuke.  for  example,  Cigarette  Manu-
 facturers,  like,  India  Tobacco  Co.  They
 are  e0ving  थ  total  monopoy  and
 midciemen  dealing  in  tobacco  had  a
 windiall  prosit  of  Rs.  60  crores  last  ye  ir,
 I  wrote  to  the  Finance  Minister  tor
 mepping  up  all  this  w  ndZall  profit  or
 force  them  to  reduce  the  price  to  b2ne-
 fit  the  consumer.  But  nothing  was
 done  because  the  India  Tohacco  Co.
 lobby  is  everywhere  with  plenty  of
 money  and  other  amenities  waiting  for
 the  people  19  power  who  can  enjov
 themselves  and  fatten  themselves  to
 fleece  the  peor  farmer  and  the  oor
 consuver,

 In  the  current  Budget  there  ig  on  all
 time  record  taxation  and  deficit  finare-
 ing  of  Rs  1355  crores.  The  new  tax
 imposts  amount  to  Rs.  665  crores  anid
 in  the  next  four  years,  these  wil,
 amount  to  Rs  2600  crores,  You  can-
 not  dispute  it.  I  am  Ziving  actual
 facts  and  I  am  charging  you.  Ag  ra-
 8ards  additional  taxation,  the  target
 for  five  years  is  Rs.  7750  creres  and  in
 the  first  two  years  alone,  two-thirds
 has  already  been  imposed.  In  the  cur-
 rent  two  years,  the  Plan  outlay  will  be

 ‘only  1/3  of  ४  or ginal  targetted
 amount  which  is  bound  to  create  infla
 fion.  You  cannot  escape  it.  Last  year’s
 deficit  financing  plus  this  year's  deficit

 ‘financing  has  added  fuel  to  fire.  You
 have  no  control  over  the  economy  ard
 you  are  running  a  hand-to-mouth
 operatiar,
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 Regarding  transfer  of  money  from
 the  Centre  to  State,  of  the  total  Jdevo-
 lution,  in  1978-79 4. 4t  was  40  per  ven,
 Why  is  it  in  1979-80  when  they  are
 demanding  grea.er  autonomy  and  more
 economic  pewers  you  have  the  courage
 to  reduce  it  to  37  per  cent?  I  am  ala-m-
 ed  to  read  in  papers  that  you  are  now
 wanting  to  prune  the  State  plans.  Th
 pretext  is  that  they  have  not  been  ale
 to  raise  their  resources.  But  you  have
 got  the  master  key  to  the  eniire  econs-
 my  of  the  country  in  your  hauds  and
 yeu  are  flogging  the  State  Governmei;
 to  raise  the  resources  You  tell  us
 from  which  source  wil  they  raise  the
 resources.  They  cannot  raise  resources.

 Now,  let  me  jalk  about  export  sut-
 s  dies,  how  you  are  Grawing  oul  money
 and  what  disastrous  policies  you  ure
 tollewing.  1  quote:

 “According  to  an  official  report
 recently  quoted,  q  cash  assistance
 of  Rs  1.15  lakhs  was  given  for  the
 export  of  a  commodity  which  kro-

 ugnt  in  a  gross  totul  of  Rs.  3.88
 lakhs,  after  using  imported  matcer-

 jals  worth  Rs.  3.79  lakhs.  The  cash
 assistance  of  R:  1.15  lakhs  was
 thus  given  for  a  net  fovcign  §  eEx-
 change  earning  of  Rs,  4.000  or  3  470,
 which  meant  an  implicit  rate  of  Rs.
 245  of  cash  as-istance  for  each  dol-
 lar  earned.”

 You  tell  us  what  sort  of  economy
 is  this?  I  have  many  more  things  to
 say,  But  J  do  mot  want  to  take  the
 time  of  the  House  on  this.

 Regarding  the  rural  rich,  out  of  Rs.
 1500  crores  lent  by  banks  in  the  rural
 areas,  Rs.  1200  crores  have  cornered
 by  kulaks  only:  Rs.  240  crores  hive
 pone  to  marginal  farmers  and  merely
 Rs.  60  crores  have  gone  to  landless
 labourers  anq  artisans.  Duty  relief
 on  die*el  oil  ang  fertiliser  means
 benefit  specially  to  the  rural  zich
 How  many  poor  peasants  own  pumps
 and  tractors?  How  much  fertiliser
 jis  he  able  to  buy?  Kindly  make  a

 trip  to  the  eastern  region  and  Madhya
 Pradesh  area  and  count

 ‘he  number nm  your  finer  tips  ag  to  how  m
 PoP hia  you  will  find  in  q  district  and
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 how.  many  pumps  are  there,  You  are
 resources.  to  the  rural  rich,

 But  there  is  no  off-take  from  them.
 It  ig  dangerous.  1  per  cent  of  rural
 household  accounts  ior  20  per  cent  of
 the  rural  assets,  No  specia]  effort  is

 being  made  to  ensure  remuneretive
 prices  for  agriculturists  and,  as  a  re-
 sult,  the  small  and  the  marginal  far-
 mer  ig  becoming  poorer  end  poorer.
 ‘The  growers  of  cash  crops,  like  _to-
 bacco,  sugarcane,  jute,  cotton  are  be-
 ing  fieeced  from  year  to  year,  every
 year,  by  the  industrialists  and  the
 Government  is  ४  silent  spectator,

 In  the  Janata  Party  manifesto,  be-
 fore  the  elections  for  vote  catching,
 you  promised  that  the  difference  bet-
 ween  the  highest  wage  and  the  lowst
 ‘wage  should  be  1:20  and  you  wanted
 to  reduce  it  to  1:10.  What  have  you
 done  about  that?  The  vote  is  over;
 you  have  been  brought  into  power
 and,  therefore,  you  kick  them  and
 you  do  not  allow  them  to  come  in-
 side.

 What  are  your  banks  dojng?  The
 banks  are  failing  to  maintain  the
 statutory  liquidity  ratio.  Why  is  it
 so?  Coming  to  Indian  bankg  in  pu-.
 blic  sector  and  private  sector  and
 foreign  banks  in  the  private  sector,
 and,  against  the  specific  directive  of
 the  Reserve  Bank  of  India,  this  con-
 stitutes  a  penal  offence.

 I  weuld  like  this  to  be  covered  in
 your  answer  as  to  what  action  you  are
 taking  against  these  offenders.  How
 good  you  are  to  big  houses!  Kapadias
 ahd  Kohinoor  mill  people  swallowed
 Rs.  28  crores  bélonging  to  the  Central
 Bank  ७  India.  The  Céntral  Bank  had
 a  paid-up  capital  of  Rs.  17.4  crores.
 Not  only  has  the  entire  capital  been
 wiped  away,  but  also  they  have  taken
 another  Rs,  10  crorés  with  them.
 Kapadias  are  still  at  large  but  you
 cannot  touch  them  because  political
 parties  with  your  philosophy  canaot
 live  without  them.

 Mr.  Minister,  your  senior  collearue
 Proposed  two  Committees  for  finding
 ‘out  the  impact  on

 eoverninent:  exoendi-
 749  LS—12,

 ture—resultg  and  financial  effect  on  pro-
 ductivity  in  regard  to  the  various  ग
 liefs  and  rebates  given.  through  taxa
 tion.  Mr.  Minister,  we  are  sick  and
 tired  of  Committees  and  Commissions:
 Do  you  know  what  the  Taxation  Law
 Committee  of  Parliament  of  which  I
 happen  to  be  a  Member,  had  to  face?
 You  will  find  from  the  Note  of  Dissent
 that  your  bureaucracy  refused  to  pro
 duce  certain  documents  and,  as  a  pre-
 text,  a  false  statement  was  made.  All
 the  time  by  your  bureaucrafs,  your
 back?seat  drivers  you  are  made  to  tell

 a  lie  on  the  Flocr  of  fhe  House,  and
 then  face  Privileges.  As  I  said  the
 other  day,  Mr.  Pranab  Mukheree  said
 the  settlement  grant  was  Rs.  840  crores
 while  it  was  only  Rs.  200  crores.  About
 fixing  responsibility  they  say  the  gentie-
 man  has  gone  back  to  the  State  cadre
 and  they  cannot  touch  him.  Why  take
 the  steering  and  sit  in  the  front  seat
 when  you  don’t  know  how  to  drive?
 There  are  cases  like  this.  In  the  case
 of  the  Taxation  Law  Committee,  if
 you  go  through  the  Note  of  Dissent,
 you  will  see  that  they  refused  to  pro-
 duce  documenfs.  The  same  thing  hap-
 pened  to  the  Wanchoo  Committce.
 What  was  the  outcome  of  the  Wanchoo
 Committee’s  Report?  In  its  interim  re-
 port  it  was  said  vigorously  that  if  you
 want  the  economy  to  be  on  a  sound
 footing,  demonetisation  was  the  only
 answer.  But  you  dare  not  do  that  be-
 cause  your  coffers  will  gc  dry  and  you
 cannot  run  your  political  establish-

 ment.

 The  Expenditure  Committee  ‘s  an-

 other  joke.  It  is  an  asylum  for  retired
 bureaucrats.  Since  Independence,  द.
 understand  that  no  less  than  22  Com-
 mittees  have  been  appointed  to  enquire
 into  Income-tax,  Customs,  Central  Ex-
 cise  etc,  But,  improvement  apart,  they
 were  ‘unable  even  to  stop  detericration:
 in  our  economy.  Recenfly  the  Bia
 and  Big  Houses  Enquiry  Committee
 after  spending  185  lakhs  of  rupees  dur-
 ing  a  period  of  nine  years,  pulled  tneir
 shutter  down.  And  you  have  grace-
 fully  dorie  it.  Why  don’t  you  go  and
 célebrate  it  that  the  Big  Houses  Com-
 mission  has  been  done  away,  with.
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 1  find  in  the  Finance  Bill  an  amend-
 ment,  a  very  important  amendment-—
 from  our  point  of  view  it  is  causing
 concern—to  the  Income-tax  Act  regard-
 ing  Settlement  Commission,  It  is  based
 on  Choksi  Committee’s  report,  I  have
 nothing  against  Mr.  Choksi  personally.
 But  to  whem  does  Mr.  Choksi  stand
 for?  Is  he  not  a  proxy  for  Mr.  Paikhi-
 wala?  And  to  whom  does  Mr,  Palkhi-
 wala  stand  for?  I  wrote  to  the  Finance
 Minister  that  the  recommendations
 were  highly  controversial  and  thai,
 without  a  proper  debate  in  Parliament,
 nothing  should  be  dene.  But  so  far
 nothing  tangible  has  been  said.  In  fact,
 Choksi  substituted  for  Palkhiwala.  I
 regret,  an  inspired  report  was  vianted
 in  the  press  prior  to  the  submission  of
 the  Choksi  report  and  the  unseen  nand
 of  Palkhiwala,  who  stood  for  big  busi-
 ness,  multi-nationals  and  vested  in-
 terests  was  there.  Please  1९803  the
 chapter  on  remevai  of  disincentives  to
 non-foreigners  to  invest  in  India  to  find
 out  the  truth  of  the  statement.  Mr.
 -Palkhiwala  himself  created  many
 trusts.  The  major  recommendatiors
 were  about  relaxation  of  restrictions
 placed  by  Parliament,  righf  from  1961,
 when  Mr.  Morarji  Desai  was  the  Fin-
 ance  Minister,  to  check  abuses  by  big
 industrialists  through  charitable  trusts
 to  aveid  payment  of  taxes.  The  Tyagi
 Committee,  the  Law  Commission  and
 Parliament—each—deliberated  about

 the  Income-tax  Bill  of  1961,  but  failed
 to  stop  this  misuse.  The  glaring  case
 was  Lok  Shiksha  Trust.  The  Choksi
 Committee  recommended  deletion,  not
 involving  the  carrying  on  of  profit.  The
 fameus  Beach  Candy  Club  of  Bombay
 is  considered  in  the  eye  of  the  taxation
 people,  an  organisation  for  charitable
 Purposes.  So,  scrap  the  Choksi  Com-
 mittee’s  recommendations.  It  is  only  to
 feather  the  nest  of  the  rich  people.
 The  Settlement  Commission  is  another
 racket.  It  is  theoretically  not  meant
 for  interfering  in  cases  where  conceal-
 ments  have  been  detected  and  penaities
 imposed.  Originally  the  Income-tax
 Act  provided  for  this.  If  a  Commis-
 sioner  feels  that  there  is  a  case  of  fraud
 97  concealment,  the  benefit  of  settle-
 ment  should  not  be  given.  He  could
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 object  to  entertainment  by  the  Settle-
 ment  Commission  of  such  application.
 I  am  horrified  to  see  the  amendment
 in  the  Finahce  Bill;  it  means  that  evea
 if  the  Commissioner  says  ‘no’,  the  Set-
 tlement  Commission  can  admit  the
 application.  What  are  you  after,  kindiy
 tell  us.  Even  if  you  do  not  tell  us,  we
 can  understand  what  are  you  after.  I
 can  give  an  example  the  case  of  Mr.
 Bhattacharya  of  Calcutta  who.  received
 a  huge  commission  from  Westing  House
 for  supply  of  substandard  thermal
 power  plants  to  the  West  Bengal
 Electricity  Board.  The  Incometax  De-
 partment  never  enquired  about  this
 also.  We  wrote  to  so  many  people
 When  the  matter  came  up  before  this
 House,  his  heuse  was  raided  and  his
 involvement  with  one  John  Drubo  was
 revealed.  He  jumped  bail  with  the
 connivance  of  one  Jaspal  Kapur,  one
 of  the  persons  of  the  Indira  caucus.
 Mr.  Bhattacharya’s  house  was  raided.
 The  Commiss.oner  objected  to  his  peti-
 tion  being  entertained  by  the  Settle-
 ment  Commissicn.  You  have  to  teil  us
 why  it  has  been  ruled  ouf.  What  is  the
 consideration  which  has  made  you  rul?
 it  out?  Strangely,  the  Finance  Muinis-
 try  is  filing  an  appeal  to  the  Suprenic
 Court  against  the  action  of  the  5216
 ment  Commission,  its  own  creaticn.
 The  amendment  should  be  withdraw”.

 Now,  in  the  new  budget,  we  have
 Rs.  665  crores  of  taxaffon,  mostly  in-
 direct  taxes.  In  the  corporate  secto:,
 they  have  left  scot  free  parallel  «श:
 ings  in  bonus  shares.  There  is  exten-
 sive  tax  evasion.  If  you  read  the  re-
 port  of  Central  Excise  Self  Removal
 Procedure  Review  Committee,  in  the
 chapter  ‘Evasion’,  on  page  112,  ycu
 will  find  all  the  details...

 MR.  CHAIRMAN:  Please  try  to  cou-
 clude.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  I  am  not
 reading  it,  Sir,  1  will  take  two  more
 minutes.

 Sir,  about  the  indirect.  taxes.  unde*
 which  the  poorest.  people,  the  weaker
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 sections  are  groaning,  even  if  you  are
 able  to  collect  a  fair  share  and  realise
 that,  you  would  have  been  able  to
 reduce  the  taxes.  But,  you  are  follow-
 ing  the  capitalist  path  af  development,
 a  system  under  which,  you  are  helpless.
 You  cannot  do  anything.

 Now,  we  would  appeal  that  you
 please  consider  this  that  all  the  items
 of  commonman’s  use  should  be  freed.
 Instead,  you  should  have  taxed  the
 luxury  items,  the  items  that  are  used
 by  the  affluent  sections  of  the  society.
 (Interruptions)

 Mr.  Minister,  are  you  aware  that  the
 Executive  Board  that  you  have  created
 in  the  Ministry  is  enjoying  powers  to
 reduce  or  completely  waive  the  taxes
 through  notifications?  Are  you  aware
 of  this?  The  Public  Accounts  Com-
 mittee,  before  emergency,  when  I  was
 the  Chairman  of  that  Committee,  de-
 tected  in  one  case  the  I.C.IJ.  (Imperial
 Chemical  Industries)  and  Synthetics
 and  Chemicals  where  they  got  customs
 exemptions  amcunting  to  about  Rs.  340
 crores.  Mrs.  Gandhi  had  granted  the
 exemptions,  of  course,  for  g  considera-
 tion.

 Now,  ten  days  before  the  Election  in
 1977,  concession  of  RS.  1.76  crores  was
 allowed  through  an  executive  notifica-
 tion  cn  import  by  Ahmedabad  Mil,  a
 Tata  concern.  Kindly  go  through  it  830
 the  reply  that  was  given.  If  you  call
 for  the  file,  it  will  reveal  the  considera-
 tion  behind  the  unjustified  concessicn.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE
 (SHRI  SATISH  AGRAWAL);  I  have
 removeg  that  order,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Please
 cover  it  in  the  reply.  I  shall  9४
 grateful.

 SHRI  SATISH  AGRAWAL:  I  am
 saying  this  on  the  floor  of  the  House
 that  I  have  done  this.  It  is  about
 Rs.  1.40  crores  of  concession,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The
 India  Tobacco  Company,  a  multina-
 tional  obtained  a  huge  concession  on
 19th  of  March,  1977.  If  my  informa-

 tion  is  correct,  the  exemption  was
 granted  by  Shri  Pranab  Mukerjee,  I
 am  told  that  the  amount  wag  about
 Rs.  90  lakhs,  Please  find  out  as  to  why
 this  was  done.  This  is  the  role  of
 bureaucrats,  In  this  system,  mere
 change  of  Government  does  not  affect
 them.  It  is  a  collusion  between  big
 industry,  big  officials  and  big  politi-
 cians.  It  continues  unabated.  There-
 fore,  Mr,  Minister,  coming  to  the
 budget,  your  budget  has  added  fuel
 to  the  fire.  The  groaning  millions  are
 worst  victims  of  your  budget  and  there
 are  many  avenues  for  taxing  the
 affluent  provided  you  have  a  political
 will  which  you  are  lacking,  The  Janata
 Government  js  no  better  and  no  worse
 compared  to  theid  predecessor  and,  on
 economic  issues,  they  are  just  as  bad
 as  the  others.  One  small  thing  is  about
 your  taxation  policy  on  matches  will
 throw  out  thousands  of  people  from
 the  match  industry.  WIMCO  workers
 have  no  wcome  to  Delhi  because  they
 feel  that  they  are  going  to  be  thrown
 out  on  the  streets  ang  they  will  starve.
 I  appeal  to  you  for  averting  this.

 SHRI  SHAMBHU  NATH  CHATUR-
 VEDI  (Agra):  Mr,  Chairman,  Sir,
 this  budget,  as  it  has  been  presented
 by  the  Deputy  Prime  Minister,  gives
 an  additional  thrust  to  the  policy  of
 the  Janta  Government  for  reorienta-
 tion  of  the  countries  economy,

 Sir,  the  philosophy  behind  this
 budget  has  been  enunciated  by  the
 Deputy  Prime  Minister  himself  in  his
 booklet  which  says:

 “As  an  Economist  has  very  cor-
 rectly  said,  India  is  8  rich  country
 with  poorer  people.  That  is,  we  have
 enough  resources  to  provide  our  men,
 women  and  children  a  fairly  decent
 living.  But  the  vast  millions  of  our
 people  continue  to  be  as  poor  835  be-
 fore  and,  in  fact,  in  some  respects,
 poorer  than  others.”

 “The  answer  to  the  Indian.
 riddle—the  riddle  of  massive  deve.
 lopment  or  developmental.
 potential  and  massive  poverty—lies

 in  non-utilization  or  the  faulty  mode
 of  utilization  of  our  physical  and
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 human  resources.  Poverty,  un-
 employment  and  disparities  of  in-

 ‘geome  or  wealth  are  not  an  accident
 of  development,  They  are  built  into
 the  mode of  development  we  have
 adopted,  Modernisation  of  produc-
 tion  has  taken  place  in  India  in  a
 circumstance  of  simultaneous  moder-
 nisation  of  consumption.  Industriali-
 sation,  important  in  itself,  was
 capital  intensive  with  the  result
 that,  even  for  the  massive  in-
 vestments,  relatively  fewer  people
 could  get  jobs.

 As  a  very  eminent  economist  put
 it:  “Large  scale  industries  in  our
 private  sector,  which  mainly  cater
 to  luxury  consumption,  are,  so  to
 say,  an  agglomeration of  tiny  island
 of  riches  surrounded  Sy  a  vast  sea
 of  poverty.”

 Sir,  he  goes  on  to  say:

 “This  man  appear  to  be  terrible
 indictment  of  our  planning  process,
 but  this  is  no  more  than  some  re-
 alistie  stock-taking  of  what  has  been
 achieved  and  what  that  achievement
 has  done  to  life  styles  in  India—is

 life  style  of  abject  misery,  massive
 unemployment  on  the  one  hand
 and  a  life  style  of  conspicuous  con-
 sumption  on  the  other.”

 Tt  is  against  this  that  the  Finance
 Bill  and  the  budget  are  directed.  The
 Finance  Minister  has  taken  three
 measures,  First,  he  has  taxed  the
 capital-intensive  urban  oriented  pro-
 duction  and  given  relief  to  employ-
 ment  intensive  production  in  the  de-
 ceritralised  sector.  Second  he  has
 given  massive  relief  to  agriculturists
 who  have  adopted  modern  methods
 of  farm  production;  and,  third,  he  has
 laid  special  emphasison  increased  pro-
 ductiori  and  unemployment  in  contrast
 to  investment.  This  is  designed  to  re-
 ctify  the  imbalance  between  the  rural
 and  the  urban  areas.  It  is  a  shift  from
 an  economic  strategy  which  concen-
 trated  more  on  pseudo-modernisation
 than  ‘meéting  the  ‘basic  necessities  of
 the  poor.

 Sir,  the  question  that  has  to  be
 seen  is  whether  for  implementation  of
 this  policy  such  massive  mobilisation
 of  resources  through  taxation  was-call.
 ed  for  and  is  going  to  be  utilised  in  the
 proper  manner,  It  is  for  the  first  time
 that  since  the  coming  of  the  Janata
 government  that  we  have  abandoned
 the  theory  of  pecolation  which  meant
 that  if  there  is  a  higher  growth  i.e,
 the  total  national  product  goes  higher
 up,  then  its  benefits  will  percolate  to
 the  people—to  the  lowest  and  the  low.
 liest.  That  theory  has  been  exploded
 by  experience.  After  thirty  years  of
 planning  we  have  come  to  a  stage
 where  we  find  that  despite  massive
 investment,  poverty  and  destituteness
 and  large  scale  unemployment  and
 under  employment  persist,  also  there
 are  shortages  of  basic  materials,  coal,
 oil,  electricity,  cement,  steel  etc.  which
 8०  into  the  production  of  almost  all
 the  industrial]  goods.  Where  there
 are  surpluses  there  is  glut  in  the
 market,  as  also  is  demand  recession,
 because  of  lack  of  prchasing  power.
 There  is,  therefore,  widespread  sick-
 ness  in  industry  which  persists.  About
 8,000  small  units,  300  large  units  are
 stated  to  be  sick.  How  long  can  our
 development  processes  go  on  in  this.
 manner?  These  massive  dozes  of  taxa-
 tion,  in  good  measure,  touch  the
 pockets  of  the  poor  who  are  livir.g
 below  the  poverty  line.  The  number
 of  those  people  has  increased.  We
 have  to  reconsider  whether  the  path
 which  we  have  followed  so  far  is  the
 correct  path  which  can  take  us  to  one
 goalof  eradication  of  poverty  and  un-
 employment.  The  question  is,  what  is
 the  justification  for  these  massive
 dozers  of  texation.  It  is  true  that  we
 had  hitherto  reached  only  upto  the
 black  level  in  our  planning  process.  It
 is  now  for  the  first  time  that  we  are
 looking  to  the  needs  of  lowliest  person.
 We  have  got  the  antyodaya  program-
 me.  We  have  got  the  programme  of

 integated  rural  development;  we
 have  got  the  programme  of

 minor  irrigation  works.  We  have  got
 the  small  scale  and  cottage  industries
 development  programme  which  will
 promote  employment  for  our  youth
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 All  these  rural]  development  program.
 mes  will  provide  facilities  for  the  poor
 ‘vho  are  living  below  the  poverty
 line  so  that  their  condition  may  be
 improved,  The  social  infra-structure
 has  yet  to  be  built  up,  like  education,
 health  communication  and  soon.  Of
 course,  this  requires  heavy  investment.
 The  benefits  of  these  measures,  how-
 ever  will  take  some  time  to  materia-
 lise  and  reach  the  people.  But  the  im-
 pact  of  the  budget  on  prices  will  be
 immediate.  Because  of  the  imposition
 of  indirect  taxes  on  articles  of  daily
 use,  the  common  people  have  natural-
 ly  been  hard  hit.  It  is  uot  a  question
 of  urban  or  rural  poor.  High  prices
 will  hit  both  the  rural  and
 urban  people  equally,  whether
 it  is  kerosene  or  matches.  or
 soap  or  other  necessities  of  daily  life.
 Parctically  every  item  has  into  the
 excise  net.  The  hon,  Finance  Minister
 may  have  been  able  to  redress  the
 imblance  between  the  urban  and  the
 rural  poor,  But  the  imbalance  between
 the  urban  and  the  rural  rich  and
 the  rural  poor  remains  still  unredres-
 sed,  For  the  concessions  given  in  the
 budget  will  not  benefit  the  poorest  who
 use  neither  tractors  nor  tillers  nor
 power.  Their  jmplements  are  simple
 with  which  they  do  their  cultivation.
 Their  funds  are  very  small.  So,  most
 of  these  concessions  that  have  been
 given  in  indirect  manner  are  likely  to
 benefit  the  rural  rich  and  not  the
 rural  poor  to  that  extent.  The  ques-
 tion  therefore  again  arises  whether
 such  heavy  taxation  wag  desirable?
 Could  the  resources  not  have  been
 Taised  oherwise  than  by  imposing
 this  heavy  dose  of  taxation?  The  first
 question  is  about  the  Government
 expenditure  itself.  Of  course,
 a  Committee  has  been  set  up  to  go  in-
 to  it.  But  Committees  take  time  to
 give  their  report  and  tecommenda.
 tions,  as  Mr.  Jyotirmoy  Bosu  has  poin-
 ted  out.  We  know  it  for  a  fact  that  out
 of  the  benefits  of  the  monies  that  have
 been  provided  in  our  plans  barely
 2/3rds  it  may  be  only  half,  that  actu-
 ally  reaches  the  poor.  Se  while  the
 Finance  Minister  has  taken  steps  to
 tut  production  of  luxury  and  sem
 luxury  items  of  goods,  he  should  also

 show  Sufficient  courage  to  curd  Gov-
 ernment  consumption.  During  the  past
 two  decades,  Government  expenditure
 has  risen  frem  Rs.  2500  crores  or  17
 per  cent  of  G.N.P.  in  1960-61  to
 Rs.  27000  crores  or  nearly  30  per  cent
 of  G.N.P.  today.  In  other  words,  Gov-
 ernment  Expenditure  appropriates  Re.  1
 worth  of  goods  and  services  out  of
 every  Rs.  3  of  goods  and  services  pre-
 duced.  On  top  of  these  budgetary
 deficits  of  both  the  State  and  Central
 Governments,  it  contributes  to  infla-
 tionary  pressures.  The  state  of  the
 economy  is  thereby  undermined  by
 huge  Government  expenditure  and
 deficit  financing.  The  fact  that  bud-
 geted  deficit  itself  is  a  matter  of  con-
 cern  and  it  shows  a  tendency  to  cise
 at  the  end  cf  every/year.  The  curcent
 year  is  now  expected  to  close  with  a
 record  deficit  of  Rs.  1590  crores,  com-
 pared  with  the  budget  estimte  of  Rs.
 1071  crores  which  underlines  the  con=
 tinuing  inability  on  the  part  of  the
 Goverment  to  effect  the  much  needed

 economy  in  Government  expenditure.

 Sir,  the  general  impression  is  that
 while  the  fruits  of  develepment  have
 been  clearly  visible  in  the  prolifera-
 tion  of  the  bureaucracy  and  its  high
 standard  of  living,  they  have  been  cor-
 spicuously  absent  from  the  life  of  the
 common  people  of  this  country.  Some
 70  per  cent  of  our  children  still  go  to
 bed  hungry  every  night.

 The  other  point  is  about  the  massive
 investment  in  public  undertakings
 which  is  not  yielding  sufficient  return:
 this  year,  it  is  showing  an  overall  loss
 of  14  crores,  I  wonder  how  long  this
 continue  at  the  cost  of  he  tax  payer.
 One  wonders  at  times  why  some  of  the
 other  Asian  countries  have  made  good
 while  we  have  legged  behind.  Mr.  Lee
 Kuan  Yew,  the  Prime  Minister  of
 Singapore  raised  this  question.  “it  is
 pertinent  to  ask  how  is  it  that  the  Asiun
 countries  like  Japan,  Hongkong,  Tai-
 wan,  Thailand  and  Malaysia  heve
 achieved  success  while  countries  pro-
 fessing  socialism  have  failed  to  produce
 satisfactory  results”,  These  small  coux~
 tries,  which  have  not  the  same  re-
 sourceg  that  this  couritry  has,  have
 made  much  better  progress  and  ect-
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 nomic  development  than  we  have  been
 able  to  do.  We  have  to  review  our
 policy  as  to  how  much  curbs  and  cor-
 straints  we  should  place  on  the  indus-
 try.  The  Government  have  ample
 fiscal  and  regulatory  powers  to  curb
 and  crush  any  waywardness  0  the
 part  of  the  private  secter  without  tak-
 ing  over  ownership  of  their  unde~tak-
 ings,  particularly.  the  efficient  ones.
 The  private  sector  should  be  allowed
 to  function  in  a  manner  which  gives
 them  sufficient  scope  for  the  exercise
 of  its  initiative  and  skill.

 15.00  hrs.

 I  would  like  to  make  one  more  point.
 Apart  from  the  proliferation  of  bure-
 aucracy  there  is  widespread  corruption
 everywhere  and  unless  something  is
 done  to  root  it  out,  nothing  is  going
 to  reach  the  common  man.  He  is  at
 the  mercy  of  the  officialdom  through
 whom  we  seek  to  cenfer  the  boons  of
 welfare  on  them.  As  a  matter  of  fact,
 these  boons  become  curse  when  thcy
 descend  from  the  files  into  the  fields.

 Finally  there  is  need  to  change  our
 ideas  about  development.  We  are
 using  the  non-renewable  sources  of
 energy  which  are  very  scarce,  that’  is
 why  we  are  confronted  with  shortages
 at  every  stage.  We  have  te  have  a
 new.  approach  to  this  question.  The
 strength  of  this  approach  lies  in  that  it
 is  aimed  at  not  only  the  regenerat.oa
 of  villages  but  also  the  regeneration  of
 science.  So  far  the  stress  has  been  0a
 taking  technology  to  villages  in  which
 the  farmer  was  conceived  as  the  pas-
 Sive  recipient  of  instructicns;  and  the
 thing  to  be  doled  out’  was  technology,
 that  is.  a  set  of  practices,  possibly
 evolved  in  another  environment.  bond
 stead,  the  emphasis  inherent  in  the
 Suggested  approach  is  on  making  vil-
 lages  the  bastions  of  science.  Ques-
 tions  relating  to  science  will  well  uv
 when  there  are  efforts  to  unravel  the
 mysteries  of  recycling  in  its  varied
 forms  and  the  endless  variety  of  intec-
 relationships  woven  by  inhabitants  of
 the  soils  and  the  plants.  All  these
 questions  will  be  stimulated  by  the
 demands  of  a  truly  scientifie  agricul-
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 ture  and  the  needs  of  remodelling  a
 village  society  in  a  way  which  15  not
 repellant  to  Nature.  This  is  a  way
 which  does  not  destroy,  but  gives  scope
 to  recreate,  an  eco-system  cn  the  basis
 of  partnership  between  man  and  Na-
 ture.

 With  these  words,  I  conclude,

 देश  की  सुरक्षा  हो,  उस  से  हमारे  कल्याण
 और  विकास  के  सब  काम  वह  चलाए

 और  उन्नति करे  ।  नहीं  तो

 सरकार  सल  नहीं  सकती  ।  शासन  के
 लिए  यह  परमावश्यक  है,  रसा

 15.04  hrs.

 SHRI  M.  SATYANARAYAN  RAO  _  in
 the  Chair.

 cre i  3:  +

 नहा

 अ.

 "48
 4

 “Lavish  spending  on  Air-indla
 bosses.”
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 इसके  बारे  में  सारा  पढ़ने  में  तो  बहुत
 समय  लगेगा,  मैं  दो  एक  उदाहरण  ही

 “The  Committee  finds  that  Air
 India  spent  Rs.  20.74  lakhs  in  1974-75
 Rs.  22  lakhs  in  1975-76;  Rs.  22.89
 lakhs  in  1976-77  and  Rs.  29.90  lakhs
 in  1977-78  in  providing  perquisites  to
 46  of  its  executives  drawing  Rs.  2,000
 and  above.”

 यानी  सैलरी  या  वेतन  के  ऊपर  ये  परक्वीजिट्स

 सुविधायें  हैं  -  कहा  जाता  है  कि  पृथ्वी-

 जिस  पर  टैक्स  लगता  है,  कुछ  हृद  तक

 छूट  देकर,  लेकिन  कैसे  लगता है  और

 कुछ  बातों  में  वह  बतलाता है  और

 कुछ  बातों  में  नहीं  बतलाता  है  |  अब

 “The  average  annual  value  of  per-
 quisites  per  officer  in  India  is  of  the
 order  of  Rs.  33,000  to  Rs.  39,000  ....
 In  other  words,  the  value  of  per-
 quisites  enjoyed  by  each  of  the  ex-
 ecutives  cost  Air  India  as  much  as
 Rs.  3250  per  month  in  1977-78.”

 अब  इसमें  मुझे  पता  नहीं  टैक्स  खाते  में
 कितना  जाता  है,  कितने  पर  टैक्स  लगता

 है  और  कितनी  छूट  दी  जाती  है  t

 बत  अब  चरम  सीमा  पर  यों  आती

 है। मैं नाम नहीं नाम  नहीं  पढ़  रहा हूं  क्योंकि  नाम

 पढ़ने  की  पद्धति  यहां  पर  अच्छी  नहीं  मानी
 जती  है  1

 “The  expenditure  ००  perquisites
 enjoyed  by  eee  I  will  not  mentioa
 his  name.  He  was  the  chairmaa-
 cum-managing  director.”

 मैं  नाभ  नहीं  कह रहा हूं
 ।

 ये  अफसर
 इंडियन  एयरलाइन्स के  चेयरमेन-सह-अ्रवन्ध-

 निदेशक  थे।

 “was  of  the  order  of  Rs.  81,905  in
 1975-76;  Rs.  89,111  in.  1976-77  and
 Rs.  91,796  in  1977-78.  The  former
 managing  director  out  stripped
 him  by  spending  as  much  as
 Rs.  88,772  in  1975-76,  Rs.  92,817  in
 1976-77  and  Rs.  24,910  during  the  4
 months  prior  to  his  retirement  in
 July  1977.”

 “The  chairman  is  allowed  to  use
 petrol  upto  250  litres  a  month  while
 other  executives  are  allowed  160/200
 litres.  The  rates  of  recovery  for  all
 these  facilities  are  “a  ridiculously
 meagre”  Rs.  150  a  month  from  the
 chairman  and  Rs,  75  to  Rs.  100  from
 others.”

 इस  तरह  से  यह  है  और  वह  भी  तब
 जबकि यह  कम  घाटे  पर  चल  रहे  हैं।

 इसी  तरह  से  दूसरे  उपक्रमों  में  भी  हुआ  है।
 कमेटी  ने  गेस्ट  हाउस  के  आरे  में  भी  बताया
 है  ।

 इसके  अलावा  कल  ही  जो  फोर्स

 मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  हमें  मिली  है  उस  में  में  ने
 -पाया हैकि एलआईसी के  बारे  में  कहा  गया  है

 कि  राष्ट्रीयकरण  के  पहले  कम्पनियों  को

 सूद  की  आमदनी  साढ़े  तीन  फी  सदी  फी  साल

 थी  और  अब  सात  परसेंट  नेट  इन्टरेस्ट  इन्वेस्टमेंट
 परमिट रहा  है।  साथ  ही  यह  बात  भी  जानी
 हुई  है  कि  मोर्टेलिडी  रेट  यानी  मरण  दर

 पहले  से  बहुत  घट  गया  है लेकिन  फिरभी  समी

 कुछ  इसी  में  डूब  गया  क्योंकि  एक्सपेंस

 रेशियों  खर्च  का  दर  बढ़ता  ही  जा  रहा  हैं।
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 मैं  यहां  फ्  स्पष्ट  कर  देना  जरा  रे  समझता
 हैकि एक  थसंहोल्ड लेबिल  होता  है  यानी
 कम  से  करम  यहां  तक  इन् ट्रस्ट  या  सूद  नआए

 तो  घटा  होगा  क्योंकि  खर्च  और  मरने  वालों

 के  मे  का  घाटा  पूरा  होना  है  सूद  से  और

 मूल  अमुक दर  पह  मुनाफ़ा और घटा
 दुरा रहो जाता हो  जाता  ह  {  इसके साथ  ही  साथ
 मोरटालिटी रेट  की  बास है  अरसे  बातें

 साढ़े  तीन  परसेंट  पर  चलती  थीं  अर  बीमा
 कम्पनियां उसी  में  से  लाभ  कमा  कर  बोनस
 देती थीं  अर  जब  नेशनलाइज नहीं  किया  था

 तब  तो  यह  अस होल्ड लेबिल  यानी  घाटा
 नहों वा  कुमार  3  परसेंट से  नीचे  था।

 अब  आज  जब  नूद  दर  ऊंचा  हो  गया  है  सात
 परसेंट  है  जब  कि  मॉरैलिटी रेट  में  आशा

 से  अधिक  सुधार  हुम  ह  तब  भी  आप  बोनस

 ज्यादा  नहीं  देना  चाहते  डे।  क्यों  इसलिये  कि

 खर्चे  बेहिसाब  बढ़  गया  है  ।  मैंने  दो  सस्थाओं

 का  नाम  उदाहरण  के  और  पर  लिया  है।  क्या

 आपने  ऐसी  व्यवस्था  की  है  ।क  जो  इनपुट

 वेतन  के  रूप  में  आप  अपने  कर्मचारियों को

 दे  रहे  हैं  उसके  अनुरूप  काम  भी  हो।  अगर

 इनपुट  के  मुकाबले  में  आउटपुट  कम  होगा
 तो  दिवाला  निकलेगा  ही  ओर  निकलता  जा

 रहा है।  अगर  आय  कराई  से  यह  देखें  कि

 इनपुट  के  मुकाबले  आ  टूट  भी  अच्छा  हो

 तब  यह  बाद  नहीं  होगी।  अगर  ऐसी  हालत

 में  थोड़ा  इनपुट  बढ़  भी  जाये  तो  कोई  हजो
 नही है  क्योंकि दोनों  के  बीच  में  कुछ  मारजिन

 रहता
 उ

 है।  मैं  यह  कहना  चाहता  ह्  कि
 इस  चीज़  को  किसी  भी  गवर्नमेंट  ने  नही

 देखा,  मैं  आपकी  शिकायत  नहीं  करता  हूँ,
 क्योंकि  लेर  के  चोट  लेने  $  इसलिए  काम

 अधिक  करो  उपज  बढ़ाओ  इस  तरह  की  बात
 लेयर को को  कोई  कहने  का  साहस  नहीं
 करता  :  उत्पाद और  वेतन  में  निश्चित

 सम्बंध  रहना  चाहिये  ऐसा  कोई  नियम

 नहीं  बना  है
 ।

 एक बास ती यह  है  लेकिन  दूसरी  तरफ

 थोड़ी  कंजूसी  भी  कहीं  कहीं
 पर

 की  आती
 है।
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 जहां  पर  रकमें  ज्यादा  लगी  हुई;  गति
 ज्यादा  लगी  हई  है  मैं  वहां  की  आत  नहीं

 कहता  लेकिन  यह  एक  छोटी  सी  राशि  की

 आत
 है  फिर  भी  उसके  पोछे  भावना  ब्ह्तं

 बड़ी है  ।  सरकार  राजनीतिक  पीड़ितों को

 कुछ  पेंशन  दे  रही है  उन  राजनीतिक  पीडितों
 को  जिन्होंने  देश  के  लिए  अपना  सब  कुछ
 बलिदान  किया  था,  सरकार  पेंशन  दे  रही

 है।  आज  ही  यह  सवाल  उठा  था  कि  यह
 पेंशन  उन  लोगों  को  म  मिल  रही है  जिन  में

 से  बहुतों  के  बारे  में  बाब्  में  ह  पता  चला  कि
 उनकी  आमदनी  500  रुपे  मालदार  से

 से  ऊपर  है।  इसलिए उना  रेगन  ब  द  कर
 दी  जाए  ।  ठीक  है.  द  कर  दीजिए
 लेकिन  मैं  यह  पृष्ठ ता  हं”  ऐसा  क्यों  है

 अभी  मेरे  एक  मित्र ने  मझसे कहा  कि  मैंने
 अपनी  राजनीतिक  7.हितों  वाली  पेंशन  बन्द

 करवा  दी  है  क्योंकि  यहां  आकर  मझे  संसद
 से  500  ह्प्ये  वेतन  मिल  रहा  है  मगर  मैं  यह

 पूछ
 हू ंms ba  !चीकारी

 अफसर के  लिये
 भी ऐस:  ो  ण  अफ़सर

 संद:  चाय  बन  कर  आते  हैं  उनको

 सरकारी पेंशन  मिलती  है  दस्.  बनने पर

 उनकी  सरकारी  पेंशन  नही  क.ती  तो  फिर

 यह  राजनीतिक  पीड़ितों  के  लिए  ही  क्यों

 होता  है?  उन्हें  पेंशन  देना  गरीब  को  दान

 देना  नहीं  है।  यह  हमारा  पुनीत  कतेंव्य  है  ।

 इसके  अलावा  राजनीतिक  पीड़ितों  का  एक

 दल  और  भी  है.  जिसको  क्रान्तिकारी, विप्लव

 दल  कहते है  और  जिसकी  नीतियों  से,  जिसके
 कार्यकलापों  से  हमारा  कभी  मतैक्य नहीं  रहा
 झर  हम  हमेशा  उस  दल  के  बारे  में  यही

 मानते  रहे  2  कि  बह  ग़लत  रास्ते पर  हं  ।

 गह  बह्  दल  था  जिसने  हिसा  का  रास्ता
 अख्तियार  किया  अ.र  जिसने  अपने  जमाने  में

 अंग्रेजों  को,  अंग्रेज  परस्तों  को  भारा  था  या

 मारने  कम  प्रेस  किया  था  अर  उसमें  किसी
 को  सफलता  मिली  और  किसी  को  नहीं  मिली  t

 किन्तु  रास्ते  के  गलत  होने  के  कारण  उन  के
 लिए  मैरे  सन  मैं  प्रेम  आदेश  आर  श्रद्धा  के  भाव
 तो

 कम  नहीं  होंगे  क्योंकि
 अजाना

 हँ  किं
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 हमारा  तौर  उनका  दोनों  की  1...  एंक  ही

 था,  जो  हमारा  और  आपका  लक्ष्य  था,  वही

 उनका  भी  था  लेकिन  रास्ते  अलग  अलग हो

 गये  t  उन्हें  ने  अपने  उतावलेपन  में  वह  रास्ता

 पकड़ा,  जो  हमने  समझा  कि  गलत  है  मगर  उन्होंने

 जो  त्याग  किया,  जो  बलिदान  किया,  उसके

 कारण  हमारे  मन  में  उनके  लिए  आदर  कम

 नहीं  दूमा ।  उन  में  भगत  सिह  जैसे  नौजवान

 फांसी  के  तख्ते  पर  शूल  गये  और  चन्द्रशेखर
 आजाद  ने  गोली  का  जवाब  गोली  से  देते  हुए
 वीरगति  पाई  पर  सभी  का  ऐसा  सौभाग्य

 रहा  हो,  ऐसी  बात  नहीं  थी  ।  उनमें  से

 अधिकांश तो  ऐसे  :  जो  तिल  तिल  कर  के
 गल  गये  और  जलते  जलते  उन्होंने  अपनी

 जिन्दगी  बिताई।  उनमें  से  बहुत  से

 गलते,  जलते  मर  गये  मगर  थोड़े  से

 आज  जिन्दा  रहे  हैं  परन्तु  उन्होंने  जो  यातनाएं
 सही, जो  कष्ट  सहे,  उनकी हम  सहज  में
 कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  ।

 यहां  वालों  की  लत  मैं  छोड़ता हूं  ।
 पिछली  फरवरी  में  मैं  अण्डमान  गया  था।

 वहाँ  जाकर  मैंने  सेक्युलर जेल
 को  देखा

 जो  अचा  हुआ  सेल्यूलर  जेल  है,  उसको  देखा
 ।

 जो  हमारे  देश  के  विष् नवी थे,  उनको  वहां  रखा
 गया  था  ।  हमारे  साथ  वहुत  सारी  बातें

 उन  लोगों  ने  की  जो  कि  अब  जीवित  बचे  हैं
 और  संयोग  से  हमारे  साथ  एक  दी

 जहाज में  गये थे  7  अपने  सुख-दुःख की सभी की  सभी
 बातें  उन्होंने की  in  उनके  थारे  में  हुई  कुछ
 सोचा  जाता  हैकि  उन  में  से  बहुत  बतो  मर  गये

 हैं  और  बहुत  से  जी  बुढ़े  हो  गये  रैं  बे  भी  मर

 जायेंगे।  लेकिन  उनकी  हालत  राज  क्या  है?

 उन्होंने  जी  किया.  अगर  मान  लिया  जाए

 कि  कह  उन्होंने न  किया  होता तो  वे  भी  बैसे

 ही  होते  जैसे  कि  हम  और  आप  सब  कोई  हैं।
 उनका  भी  परिवार  होता,  उनका  भी

 धर-वार  होता  अपने  ब्ल्यों  को

 व  भी  उसी  तरह  पढ़ाते  लिखाते  जैसे  कि

 दूसरे ।  बेधरकसेदुरवर्षों बन्दी  रहेगा  उन्हें

 यह  कभी  उम्मीद  नहीं  थी  कि  वे  वापिस  लौट

 भागेंगे  ।  उनमें  जिनकी  भाये  शेष थी
 जिन्दगी:  थी,  अपनेअपने  परिवार

 और  झपने  देश  के  सौभाग्य ,  से

 अकथनीय  यातनायें  सह  कर  भी  बचे  भीर

 राज  तक  जीवित  हीरे  बूढ़े  हो  गये  हैं।

 उनके  बच्चों  की  पढ़ाई-लिखाई,  शिक्षा-दिनों
 अ

 नदीं  हुई  या  हुई

 सो

 बहुत  कम  हूई! उनके  बच्चों  को  पढ़ाने  वाला  यहां  कौन

 था?  कुछ  औरलोग  उन  में  बूढ़े  हो  गये  हैं
 जो  जवानी  में  बिना  ब्याहे  जेल  गये  थे  ।  अब

 इस  बुढ़ापे  में  इतने  सालों  के  बाद  विवाह  का
 सवालही नहीं  है।  उन्हें  देखने  वाला  कौन  है?
 तो  क्या  पह  गलत  है  कि  अगर  मैं  यह  कहूँ  कि
 आप  उनको  भी  वही  दर्जा  दो  जी  किसी  समय

 हमारे  देश  ने  भीष्म  पितामह  को  दिया  था,

 जिनके  कि  कोई  सन्तान  नहीं  थी  ।  पिता

 पितामह  का  तपंण  आरम्भ  किया  जाता  है
 भीष्म  के  नाम  के  तर्पण  से  ।

 अपुत्र काय  भीष्मवभंणे  तर्पपामि  t

 मैं  उनकी  दो-चार  जो  मांगें  हैं  वह  मैं  आपके
 सामने रखना  चाहता  हूं।  उनकी  पहली  मांग

 यह  है  कि  सेल्युलर  जेल  कोखाली  राष्ट्रीय  जमा-
 रक  कहने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  वहां  परयह
 व्यवस्था  करनी  होगी  कि  लोग  वहां  जायें,

 जायें  कौर  वहां  से  प्रेरणा  लें  ।  वहां  कोई

 म्यूजियम बनाया  जाए  कौर  उसकी  व्यवस्था

 सुचारू रूप  से  की  जाए  ।

 उनकी  दूसरी  मांग  पन्  है-यह  कहने  में  तो

 बहुत  कठिन  है  लेकिन  इसके  पीछे  एक  भावना
 है--कि  सेल्यूलर  जेल  की  चार  शाखाओं

 को  तोड़  कर  ओ  अस्पताल  बनाया  गया है
 और  जिसका  नाम  पंडित  गोविन्द  वल्लभ  पंत

 हस्पताल  रखा  गया  है--वैसे  पंडित  गोविन्द
 वल्लभ  पंत  जी  के  लिए  उनके  दिल  में  बहुत

 आदर  भर सम्मान है  और  पंडित जी  ने  उन्हें

 वहाँ  से  लाने  का  भी  अयास  किया  था--

 वह  नाम  किसी  व्यक्ति  विशेष  पर  न  रख  कर
 व्यक्ति  नि विशेष  जैसे  शहीद  अस्पताल  या  कुछ
 और  इसी  तरह  पर  रखने  की  व्यवस्था हो  be
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 इसमें  पंडित  जी  के  भादर
 भार

 सम्मान
 को

 डेस  पहुंचाने की  भावना  नहीं  है।  इसी  तरह
 सेब  चाहते  हैं  कि  अण्डमान  का  नाम

 भी
 बदला

 जाना  चाहिए,  पोर्ट  ब्लेयर  का  नाम  भी  बदला

 आता  चाहिए  ।

 साथ  ही  साथ  वे  यह  चाहते  म  कि

 बड़ा  हर  साल  लोगों  को  जाने  का  अवसर

 अमले और  पुरानी  स्मृतियों  को  याद  करने

 का  अवसर मिले  1  साथ  ही  साथ  उनके

 बच्चों  को  भी  वह  स्थान  देखी  का

 अवसर  मिलना  चाए  जिससे  थि  उन्हें

 प्रेरणा  मिल  सके  कि  उनके  पिता  कैसे

 थे  और  उन्होंने  कैसी  कुर्बानी  की  ।

 वे  भी  देश  के  लिए  कुर्बानी  देने  में

 सक्षम  हो  सकें  ।

 इस  के  अलावा  अब  म  दो-तीन  बातें

 और  कहना  चाहता  ह्  ।
 मु  इनकम

 टैक्स  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहना  है।

 टैक्सिज  के  बारे  में  आपके  निर्णय  स्पष्ट

 होने  चाहिए  ।  आप  कुछ  निर्णय  लेते  हैं

 -और  ये  जा  कर  के  आपके  आफिसरों

 के  पास  रुक  जाते  हैं।  ऐसा  क्यों  होता

 है,  पता  नहीं  चलता  ।  मैं  एक  उदाहरण

 आपके  सम  1  रखूंगा  -  अभी  आपने  निर्णय

 “किया  उत्पादित  शुल्क  के  बारे  में  ।  तीस

 लाख  से  कम  जिसका  उत्पादन  हो  उस
 पर  यह  शुल्क अब  तक  नहीं लगता  है

 इस  छूट  राशि  को  घटा  कर  15  लाख

 कर  दिया  है  ।  यानी  जिसका  15  लाख

 का  उत्पादन  होगा,  उसके  बाद  उसे  टेक्स

 देना  पडेगा  t  यहां  दो  सवाल  उठते  हैं  ।

 उत्पादन  दो  किस्म  का  होता  है
 a

 एक
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 तो  शुद्ध  उत्पादन  होता  है  और  दूसरा

 वह  होता  है  कि  ठेका  ले  करके  काम

 कर  देते  हैं,  दूसरा  कोई  उनको  कच्चा

 माल  दे  देता  है  और  उस  कच्चे  माल  को

 तैयार  करके  वह  उसको  दे  देते  हैं  ।

 इसके  बारे  में  सुप्रीम  कोर्ट और  हाई

 कोर्स  के  जजमेंट्स हैं  -  उनको  कोट

 करके  मैं  आपका  समय  नहीं  लेना  चाहता

 हूं।  इन  में  कहा  गया  है  कि  इस  तरह

 के  जो  काम  होते  ने  उनकी  कीमत  वही

 है  या  उनको  पता  मिलता  है  बनाई  का,

 मनुफक्वारग  प्राइस  कप  क्योंकि  कच्चा

 माल  दूसरे  का  है  और  पक्का  माल  भी

 उसी  का  है  जिस  का  कच्चा  माल  है

 वह  नो  सिर्फ  बनाई  का  पैसा  ही  देगा

 लेकिन  आप  के  यहां  बनाने  वाले  पर  पूरा

 टैक्स  लगा  देते  हैं,  यानी  15  लाख की

 छूट  भें  ठेके  के  काम  का  मृत्य  पूरा  का

 पुरा  जोड़  देते  हैं  और  इसका  नतीजा

 बह  होता  है  कि  शुल्क  के  लिये  उसका

 उत्पादन  पंद्रह  या  बीस  लाख  से  अधिक

 काहो  जाता  है सत्र  चाज॑  का  ससी  साल  के

 अन्त  मेंजा  कर  पता  नगता  है  कि  कुल  उत्पादन
 कितना  हुआ  और  पहले 'वह  इसको

 जानता  नहीं  है  ।  अब  सवाल  यह  पैदा

 हो  जाता  है  कि  तीस  या  15  लाख  की

 छूट  से  अधिक  उत्पादन  होने  पर

 शुल्क  तीस  या  पंद्रह  लाख  से

 अतिरिक्त  उत्पादन या  शुरू  से  सभी
 पर।  अगर  शुर ूसे  लग  जाए तो

 वह  आहक  से  कर  भी  लें  सकता  है-

 अतिरिक्त  कर  का  उसको  पता  ही
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 "ह  उसको  देना  पड़ेगा  तो  वह  आहक
 से  ले  भो  सकता  है  लेकिन  बाद

 में  उत्पादन अब  जाने  से  शुरु  से  लगाया

 गया  कर  कड़ों  से  और  किस  से  वह

 वसूल  करेगा  ?  छुट  तथा  ठेके  के  काम
 के  बारे  में  एक  समान  निर्णय  सब  जगह

 नहीं  होता  है  ।  भिन्न  अफसर  अपनी

 अपनी  करते  3  ।  यह  कानून  में  दोष  नहीं  है.
 ह16 6  आपके  यव  में,  आपकी  व्यवस्था  में,

 आपके  शासन  में  ।  सुप्रीम  कोर्ट  तक  के
 जजमेंट  है  लेकिन  फिर  भी  आपके

 अफसर  वही  करते  हैं  जो  उनके  मन  मे
 आता  है,  कलकत्ता में  कुछ  और  बम्बई
 में  कुछ  और  ही  होता  है,  जहां  जिस  के

 मन  में  जैसा  आता  है  वह  करता  है  v

 इस  और  आपका  ध्यान  जामा  चाहिये।

 बात  आ  गई  हिसा  की  लेकिन

 वह  हिसा  ऐसी  थी  जिस  के  विरुद्ध  मुझे

 कुछ  नहीं  कहना  है  ।  उन  आदमियों के
 त्याग  को  मैंने  प्रशंसा  की  है  ।  लेकिन
 आज  एक  हिसा  हमारे  सामने-से  रूप

 में  आ  रही  है  जिस  की  जितनी  भर्त्सना
 और  जिन्दा  की  जाए  कम  है  ।  उसके

 भी  दो  रूप  हैं।  एक  वह  रूप  है  जिस
 पर  हाल  ही  में  बहस  हो  चुकी  है  जमशेद-

 कियां  दी  गई  गह  सब  आपके  सामने  है।

 नेता  को  संसद  ने  सजा  दी,  इस  के  विरोध
 भें  हवाई  जहाज  को  भी  लोगों  ने  पकड
 लिया  और  नेता  ने  इसे  लड़कों  का

 चुलबुलापन कह  कर  मामला  खत्म  किया  है।

 उसके  बाद  भी  जो  कछ  हुआ  कर्नाटक
 में  तथा  दूसरी  जगहों  पर  और  जिन  में

 कितने  ही  आदमी  मारे  गए,  सारे  देश

 में  सत्याग्रह:  के  नाम  पर  दंगा  हुआ  वह
 एक  चेतावनी  है  इस  आत  की  कि

 आगे  भी  वैसा  कुछ  हगा.  ।  में  पूछना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इस  देश  की  अदालतों
 भें  नहीं  होगा  और  क्या  यह  सड़कों  पर

 होगा  ?  क्या  जलूस  निकाल  कर  न्याय
 प्राप्त  किया  जाएगा  ?  क्या  इस  तरह से

 न्याय  की  हत्या  होते  हुए  हम  बरदाशत
 कर  सकते  हैं  ?  क्या आप इस  डर  के

 मारे  चुपचाप  बैंक  जाएंगे  और  कुछ

 करेंगे  नहीं  ?  जब  इनका  राज  था  तब
 तो  ये  किसी  से  पूछते  भी  नहीं  थे  और
 न  अपील  न  दलील  और  कोर्ट,  छ्र्छ  भी
 नहीं  चलता  था  ।  जिस  को  चाहा  उसकी

 बन्द  कर  दिया  जाता  था  ।  किसी  ने

 इंस्पैक्टर  का  नराज  किया  या  कलेक्टर

 को  राज  किया  या  किसी  नेता  को  नराज
 किया  सब  एक  समान  था  और  उसको

 बन्द  कर  दिया  जाता  था  ।  चाहे  उसका
 दोष  हो  या  न  हो  यह  देखा  तक  नहीं  जाता

 था  ।  बोलने  तक  की  लोगों  को  छट  नहीं
 थी  ।  हम  कहते  हैं  कि  जो  काम  होगा

 कायदे  सरे  और  कानून  से  होगा  और  जो

 जज  कहेंगे  वही  होगा  ।  अगर

 वह

 मिलनी  चाहिये  ।  हम  नहीं  कहते  हैं  कि
 कोई  दोषी  है  या  निदौष  है,  सारे  मामले

 “*को  सुन  कर  अभियुक्त  की  सफाई  सुम

 कर,  यह  जज  बताएगा  ।  लेकिन  ये

 लोग  कहते  हैं  कि  हमारा  नेता  दोषी
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 है  इसको  हम  मानने  के  लिए  ही  (यार
 महीं  हैं  और  महीं  मानने  t  हम

 तो  कहते  हैं  कि  किसी के ऊपर के  ऊपर
 इल्ज़ाम  है  तो  उसकी  फैसला  हीना

 चाहिये  और  फैसला  अदालतों  से  ही  हो

 सकता  हैं  ।  लेकिन  ये  लोग  कहतें  है  कि
 अदालतों  सें  फैसला  नहीं  होने  देंगे,

 अदालतों  को  नहीं  करने  देंगे  ।  क्या  यही

 आपको  तरीका  है  ?  अगर  यही  तरीका  है

 तो  दुनियां  के  सामने  यह  भी  साफ  साफ
 आ  जाना  चाहिये  t  लेकिन  मैं  समानता

 हूं  कि  हमारे  यहां  अजा तंत्र  है  ।  इस  में

 सभी  बराबर  हैं  ।  साथ  ही  साथ  यहां
 कोई  भी  कितना  भी  वड़ा  क्यों  न  हो,
 उसका  कोई  भी  स्थान  क्यों  न  हो,

 किन्तु  सब  के  ऊपर  क्राउन  है  संविधान

 है  और  कोई  भी  व्यक्ति  कानून  और

 संविधान  के  ऊपर  नहीं  हैं;  यह  हमें
 मानना  है,  सभी को  मनवाना है  ।

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):  Sir,
 for  nearly  two  decades  I  have  3
 representing  my  constituency  in  the
 legislature  and  I  have  been  observing
 every  year  after  the  conclusion  of  the
 budget,  the  Finance  Minister  ceremoni-
 ously  introducing  the  Finance  Bid  and
 getting  it  passed  by  the  majority,  This
 kind  of  conventional  introduction  aid
 passing  of  the  Finance  Bill  in  a  great
 country  like  ours  should  not  be  done
 in  a  very  righteous  and  customury
 manner  unless  certain  improvements,
 Suggesticns  and  certain  directions  are
 contained  in  the  Finance  Bill.  Yester-
 day  I  wag  hearing  the  great  Deputy
 Prime  Minister  and  Finance  Minister,
 No,  2  in  the  Cabinet,  announcing  small
 concessions  with  great  pride  in  his
 mind  that  he  was  making  the  budget
 more  progressive.  First  of  all,  I  woltd
 like  to  know  whether  the  financeg  of
 the  country  are  safe  in  the  hands  of
 a  person  who  is  not  even  an  expert  in
 finance.  I  will  not  call  him  by  aay
 rude  word  but  he  is  a  quack  econom#fst
 and  with  his  rustic  background,  he
 wanted  to  piease  the  electorate.  But
 there  are  no  land  reforms,  no  progress
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 and  no  pragmatic  approach.  On  the
 whole,  the  budget  presented  by  him  hag
 been  criticised  not  only  by  this  side
 but  even  More  vehemently  by  the  other
 side.  They  have  also  stated  very  cate-
 2००15  that  this  present  Government
 ‘Ayred  ‘Teyy JO  Oysazrueur  प  parjaq  sey
 ultimately  belying  this  great  country.
 This  is  the  outcome  of  the  budget  and
 the  great  Finance  Bill,  even  after  the
 small  cancessions  announced  by  him.

 For  many  years,  in  the  matter  of
 mopping  up  resources  and  avoiding
 wasteful  expenditure  in  the  various
 ministries,  several  ways  and  means  of
 introducing  a  change  have  been  sug-
 gested  by  various  committees.  The
 great  committees  have  met,  debhberaied
 wasted  time  and  money  and  even  the
 mest  pragmatic  and  progressive  suze
 gestions  made  by  them  have  not  8
 implemered.  This  is  how  the  §rarces
 and  the  economy  of  this  country  ac?
 in  a  complete  mess  and  in  shambles.
 Take  even  the  Choksi  Committee.  tae
 Jha  Committee  and  other  committees.
 From  out  of  the  various  recommencu-
 tions  made  by  these  expert  committees, Wwe  have  not  yet  picked  up  certa‘a
 8००५४  proposals  in  order  to  make  a
 Meaningful  chatige  in  the  Finance  Biv
 and  some  structural  changes  in  the
 taxation  methods.  This  is  not  my  view
 but  the  view  of  experts.  The  Minister
 of  State  for  Finance  has  made  a  sta‘c-
 ment.  There  is  a  news  report  saying
 Rs.  70,000  crores  taxation  effort  in  th:
 Sixth  plan.  Every  year  the  taxation
 system  is  creating  strain  on  our  olan-
 ning  and  the  planning  economy  of  tiis
 country.  We  have  introduced  qa  rertain
 planning  system.  All  these  planning
 systems  have  been  completely  eroded
 because  every  budget  is  not  in  con-
 formity  with  the  planning  objectives
 envisaged  for  a  planned  economy  of  this
 country.  Therefore,  to.  balance  this,

 to  suit  the  needs  of  the  Planning  Com-
 mission,  you  are  resorting  to  botch-
 potch  knitting  and  tailoring  to  mect
 the  needs  of  the  bureaucracy.  ‘Ihe
 Planning  Commission  which  operates
 and  ultimately  the  Ministry  which
 Operates.  This  is  how  the  Budget  of
 this  country  288  been  framed  ter
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 several  years  and  it  is  no  exception  for
 the  last  two  years  algo.  Therefore,
 Mr.  Satish  Agarwal  reportedly  told  a
 ‘Seminar  in  New  Delhi:

 “But  the  frail  of  spirit  or  the  weak
 of  heart  need  not  get  frightened.  We
 have  it  on  the  authority  of  the  puo-
 lished  Draft  Five  Year,  Plan  1978—

 83,  of  the  Planning  Commission  that
 ‘the  Central  and  State  Government
 resources  at  existing  rates  of  taxation
 are  expected  to  contribute  12,890
 crore  rupees,  while  additionai  re
 source  mobilisation  by  the  Centre  ard
 the  States  by  way  of  taxation  is  ex-
 pected  to  bring  in  13,000  crores,  in
 other  words,  the  share  of  tax  reve-
 nues,  both  Central  and  State  in
 financing  the  Sixth  Plan,  wiil  aggre-
 gate  25,890  crores.  Of  this  13,000
 crores  are  to  La  secured  through
 additional  taxation  imposed  during
 the  period  of  ‘he  plan.”

 I  do  not  know  in  what  taxatioa
 measure  he  is  an  expert.  I  know  that
 he  is  a  brilliant  advocate.  <A  brilliant
 advocate  in  a  court  is  relevant.  But
 he  is  arguing  his  case  in  a  different
 court  in  the  peoples’  ccurt  where  80  per
 cent  of  the  people  are  rural,  illiterate
 and  unfortunate  under-dogs  of  the
 country  You  have  to  prepare  a  sud-
 get  for  them.

 There  are  many  notion;  prevailing
 for  many  years  in  your  ‘bureaucrati>
 system  and  you  are  parrot  like  repea‘-
 ing  the  same  figures  given  by  them.
 And  you  are  mopping  up  the  resources
 by  additional  levies  and  more  taxes  in
 this  country.  But  I  want  to  quote  one
 example.  In  this  Budget,  Rs.  200  crores
 have  been  provided  to  the.  Ministry  of
 Education  for  adult  education.  This
 is  the  education  system  that  this  preat
 man,  Mr.  Chutider  has  created.  He
 comes  from  Calcutta.  Probably,  he
 was  a  prefessor  there.  Now,  his  career
 has  been  spoiled  by  becoming  a  Minis-
 ter  here.  Even  he  cannot  reply  to  many
 of  the  questions  that  we  put  ‘to  him  in
 the  Parliament:  The  politica]  conspi-
 Tacy  of  the  Janata  Party  is  being  eriter-
 tained,  iriftuenced,  introduced’  and  also
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 translated  into  action  by  providing  this
 Rs.  200  crores  to  the  ‘ghatakwad’  of
 RSS  camp.  They  are  your  Janata  Party
 ultimately.  Therefore,  they  ‘have  to
 be  fed  at  what  cost?—at.  the  cost  of
 the  poor  people.  By  taxing  these  popr
 people,  you  want  to  infilterate  a  politt-
 cal  organisation.  You  want  to  misuse
 the  tax  proposals  for  your  political  put-
 poses.  Will  you  kindiy  reply  whether
 this  money  has  not  been  infiltrated
 into  the  RSS  camps?  When  we  raise
 this  issue,  there  is  no  answer  from  the
 Government.  This  is  not  the  spirit  in
 which  the  people  voted  you  to  power.
 But  jn  a  negative  approach  you  have
 come  to  power.  Now,  the  Janata  Party
 is  tottering.  Their  days  are  numbered,
 This  Government  cannot  run  in  this
 fashion.  This  is  how  the  money  is
 being  squandered.  This  is  how  the
 entire  money  is  being  misused  and
 abused.

 The  Minister  further  says:

 “The  draft  plan’s  dependence  on
 Government  borrewings  is  also  quite
 considerable.  As  a  matter  of  fact,
 recent  or  current  experience  suggests
 that  the  Government  may  plan  to
 mobilise  somewhat  larger  resources
 through  small  savings  and  anarket
 loans  than  is  anticipated  by  the  Plane
 ning  Commission,”

 Because  the  Planning  Commission
 requires  a  planned  economy,  yeu  have
 your  Budget  proposals  to  show  direc-
 tion  to  the  States  and  tc  the  Centre  and
 to  different  Ministries.  But  where

 does  the  Planning  Commission  stand
 and  where  do  the’  taxation  measures
 stand,  these  have’  to  be  considered.
 There  is  a  vast  gap  between  taxation
 measures  and  §  planning.  The  States
 are  not  allowed  to  function.  The
 States  are  not  given  full  powers  to
 raise  taxes;  nor  are  they  given  finan-
 cial  help  to  complete  the  projects
 which  they  have  already  taken  on  hand.
 In  my  State  of  Karndtaka  alone  pro-
 jects  costing  Rs.  150  crores  are  pend-
 ing,  awaiting  allocation  of  resources
 by  the  Central  Government.  We  are
 not  getting  any  benefit  for  the  money
 we  have  already  spent.  Because  of.
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 the  delay  in  implementation,  the  cost
 of  implementation  goes  up  and  there
 is  additional  taxation  to  cover  that  in
 the  Central  budget.

 Take  the  utilisation  of  aid,  All  the
 resources  have  to.  be  utilized,  the  eco-
 nomy  of  the  country  has  to  be  prepar-
 ed  and  given  a  direction  according  to
 the  will  of  the  people  of  this  country.
 But  the  question  is  whether  the  Gov-
 ernment  has  got  a  will.

 You  have  not  come  forward  with  any
 land  reforms.  You  say  this  is  a  kisan-
 oriented  budget.  How  are  the  kisans
 benefited  by  this  budget?  Take  the  case
 of  the  small  cultivators.  Their  re-
 quirements  are  very  few,  like  a  bag  of
 urea  costing  Rs.  5/-  or  a  little  kero-
 sene.  You  are  not  able  to  provide
 them  either.  You  say  that  the  vetro-
 leum  rrices  have  gone  up.  So,  you
 are  introducing  ration  for  kerosere.
 Then  how  can  you  create  wealth?

 Then  money  cannot  be  generated  un
 less  there  is  investment,  and  invest-
 ment  is  not  possible  without  savings.
 Take  the  capital  gains.  Three  Finance
 Ministers,  including  Shri  T.  T.  Krish-
 namachari  have  changed  the  taxation
 system.  The  previous  Finance  Minis-
 ter,  the  present  Home  Minister,  under
 whose  regime  people  are  slaughtered
 now-—after  cow  slaughter,  now  people
 are  being  slaughtered—’  saiq  that  the
 exemption  should  be  abolished  by  the
 present  Finance  Minister.

 It  ig  said  that  there  will  be  a  tax
 holiday  for  the  small  scale  imdusiry,
 there  will  be  labour-oriented
 and  industriai-oriented  programmes
 and  the  whole  country  will
 be  rurabised,  and  not  urbanised.
 In  spite  of  all  these  tall  pro-
 mises,  unfortunately,  this  sector  is
 suffering  very  much.  It  is  said  that
 there  is  a  tax  holiday  for  new  entre-
 preneurs.  Today  you  are  allowing  the
 multi-natienals  and  foreign  companies
 to  have  re-grouping,  because  there  is
 a  lot  of  milking  there.  You  are  driv-
 ing  out  one  group  and  allowing  सान
 other  group  to  take  its  place.  The
 present  Government  is  helping  the
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 multi-national  to  regroup  themselves.
 What  is  the  tax  holiday  for  the  new
 entrepreneurs?  ‘You  have  now  abolish-
 ed  it.  Then  you  say  you  are  labour
 oriented.  What  is  happening  in
 WIMCO  match  factory?  They  have
 given  me  a  long  memorandum.
 which  I  will  pasg  on  to
 the  Minister.  1  dannot  refer
 it  in  my  speech.  The  hosiery  industry,
 the  beedi  industry,  they  are  थी]  suffer-
 ing  because  cf  the  bad  economic  situa-
 tion  which  you  have  created.  There
 is  genuine  suffering,  so  far  as  these
 people  are  concerned,  while  people  who
 invest  money  in  unproductive  work,
 like  black-marketeers  and  hoarders
 wilh  get  the  benefit.  Sir,  this  is  rele-
 vant  and  I  would  like  to  quote  jt.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Lakkapp.,
 you  will  have  to  conclude  the  speech
 now.

 SHRI  ऊ.  LAKKAPPA:  This  amovot
 ef  500  million  roubles  and  also  other
 foreign  loans  advanced  for  develop-
 mental  activities  have  not  been  utili-
 sed,  They  are  not  only  utilised,  The  alu
 minium  project  and  other  power  inlen-
 sive  projects  are  still  pending  without
 the  money  being  utilised  and  2vea
 when  we  burrow  money  for  tnem  and
 put  it  in  the  projects,  still  the  projects
 are  net  coming  up  in  time  and  the  en-
 tire  money  is  not  utilised.  It  is  not  a
 great  shame  for  the  economy  of  the
 country  and  what  are  the  reasons  for
 all  these  amounts  not  being  utilised?
 When  the  question  was  put  on  this
 last  time,  the  Minister  told  that  he  was
 not  in  a  position  to  give  an  answer.

 In  this  connection,  I  would  like  to
 read  an  extract  from  the  Eccnomic
 Times  dated  15th  December,  1977:

 “In  the  case  of  the  soviet  Union,
 for  instance,  the  entire  250  million
 roubles  aid  offered  remains  unuti-

 lized.  The  Finance  Ministry  is  30
 desperately  on  the  look  out  for
 rupee-backed  projects  that  it  has
 suggested  that  out  ef  250  million,
 200  million  may  9७  used  for  the
 Rs.  800  crore  aluminium  project.
 The  External  Affairs.  Ministry  28
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 opposed  to  this  suggestion  because
 the  aluming  project  ig  part  of  the
 production  operation  programme  and
 foreign  exchange  for  the  project  is
 likely  te  be  earmarked  by  USSR  as
 and  when  the  project  comes  through.
 Moreover,  even  if  the  suggestion  of
 the  Finance  Ministry  were  to  be
 accepted,  it  would  not  solve  the
 problem  of  non-utilization  of  Soviet
 aid  because  the  alumina  project  will
 take  at  least  two  more  years  before
 it  can  absorb  the  200  million  rouble
 aid  suggested  for  it  by  the  Finance
 Ministry.”

 “A  comparison  of  aid  utilization
 during  the  two  years  1975-76  and
 1976-77  shows  that  there  was  a  drop
 of  Rs  300  crores.  For  instance  there
 was  a  big  fall  in  the  utilization  of
 aid  from  EFC  countries.

 The  preblem  of  creating  rupee  re-
 sources  is  engaging  the  attention  of
 the  Government.  A  _  section  of  offi-
 cial  opinion  hag  come  to  the  conclu-
 sion  that  the  solution  to  the  problern
 would  lie  in  increased  resort  to  defi-

 cit  financing.”

 Therefore,  I  would  like  to  gay  that
 the  manner  in  which  the  Finance
 Ministry  is  handling  the  Budget  in  its
 preparations  and  in  the  operations  for
 the  last  two  years  is  not  only  not
 conducive  to  this  country,  but  at  the
 same  time  it  is  making  this  country
 not  progressive  and  it  is  destroying  the
 edifice  that  was  built  for  the  last  30
 years.  By  all  efforts  the  present  gov-
 ernment  wants  to  destroy  it  for  their
 political  ends.  I  know  that  the  hon.
 Minister  is  capable  of  answering  in  the
 Parliament  and  I  know  he  will  argue
 well.  But  I  think  now  young  men  may
 be  coming  up  in  politics.  So,  I  request
 him  to  kindly  take  into  account  the
 Progressive  thoughts  and  ideas  from
 whichever  section  or  from  whichever
 Party  they  come.  You  kindly  con-
 Sider  these  things  and  see  that  some
 thing  is  done  in  this  regard.

 With  these  words  I  conclude.

 आओ  रामधारी  शास्त्री  (पिरोना)

 सभापति  महोदय,  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को

 धन्यवाद  देना  चाहता  हूँ  कि  सबसे  पहले

 उन्होंने  इस  तरह  का  बजट  प्रस्तुत  कियानी
 शहरों  की  और  से  गांवों  की  ओर  देखने

 का  अयास  करता  है  शायद  यह  भारतीय
 का  सबसे  पहला  बजट  है  जिसने  नगरों  के
 अलावा  गांवों  की  ओर  देखने  का  प्रयास

 किया  है  और  इसके  लिए  वित्त  मंत्री  जी

 तथा  विश  मंत्रालय  को  जितनी  भी  बधायी

 दी  जाय  बह्  थोड़ी  है।  इसकी  जरूरत

 क्या  पड़ी  ?  अब  तक  75  हजार  करोड़े

 रुपए  तमाम  योजना में  खर्चे किए  गए  ।
 15  हुजूर  करोड़  रुपए  पब्लिक  सेक्टर  में
 लगाया  गया  |  बहुत  बड़े-बड़े  उद्योग  इस

 देश  में  विकसित  ह्य  1  कल-कारखाने

 लगाये  गये  ।  बड़े  बड़े  पावर  स्टेशन  लगाए  _

 गए  t  लेकिन  नतीजा  जब  देखा  गया  तो

 मालूम  यह  हुआ  कि  बेकारी  रोज  बढ़ती

 गौर  जिस  हक मत  के  लिए  अभी  एक

 मित्र  ने  चर्चा की  कि  कांग्रेस की  सरकार

 ने  बड़ी  उपलब्धियां की,  तो  यह  भी  उनकी

 एक  उपलब्धि  है  कि  आज  अगर  हिसाब
 लगाकर  देखें  तो  5  करोड़  के  करीब  इस

 देश  में  बेकार  हैं  और  यह  बेकारी  बढ़ती

 जा  रही  है।  जब  तक  इसको  रोका  नहीं
 जाएगा  मजबूत और  ठोस  कदम  उठाकर

 तब  तक  यह  बढ़ती  जाएगी और  सारे  मुल्क
 के  लिए  एक  समस्या  बन  कर  खडी  होगी।

 इस  सरकार  के  सामने  समस्या  क्या

 थी  ।  इस  सारे  विकास  के  बावजूद  क्या  यह

 सही  नहीं  है  कि  इस  देश  में  60-70

 फ़ीसदी  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  हैं?

 क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  आज  भी  केवल
 20  अतिशय  लोग  शहरों  में  बसते  हैं  और

 80  प्रतिशत  लोग  गांवों में  बसते  हैं?
 क्या  यह  सही  नहींहै  कि  आज  जहां 80  -

 फ़ीसदी  जनता  बसती  है  वहां  कोई  सड़क

 नहीं,  कोई  रास्ता  नहीं,  कोई  बड़े  कल

 कारखाने  नहीं  ?  उनके  लिए  कोई  कालेज,

 यूनीर्वसिटी  नहीं  हैं  -  अगर  इस  तरह  की
 व्यवस्था  हो  तो  निश्चित  रूप  से  सरकार

 को  कोई न  कोई  आधारभूत  क्राम्तिकारी



 383  Finance  Bill,  1978.

 कदम  उठाने  होंगे  i  जब  तक  क्रान्ति-

 कारी  कदम  नहीं  उठाने  जाते  और  आगमों का

 विकास  नहीं  होता  तब  तक  यह  समझना

 कि  यह  गांवों  का  बजट  है,  इसमें  शहरों  को

 उपेक्षा  की  गई
 है

 या  यह छोटे-छोटे  उद्योगों
 का  बजट  दै,  बड़े-बड़े  उद्योगों  की  इसमें  उपेक्षा

 है--मदद  बिल्कुल  गलत  होगा।  जब

 तक  80  अतिशय  जनता  का  विकास  नहीं

 होगा,  उनमें  सुबुद्धि  नहीं  आयेगी  तब  तक

 बड़े  बड़े  कल कारखानो ंमें  आप  कितना  ही
 उत्पादन  करें  उसकी  कोई  खपत  नहीं  हो
 सकेगी  और  न  ही  इस  देश  का  विकास  हो
 “सकेगा  ।  इसीलिए  वित्त  मंत्रालय  ने  और

 जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  इस  आत  का

 प्रयास  किया  है  कि  गांवों  की  ओर  बजट

 जाये,  बह  बजट  गांवों  की  ओर  देखे  तथा

 शहरों  की  ओर  देखने  की  प्रक्रिया  कुछ
 ढीली  हो।

 सरकारी  आंकडों  के  मुताबिक  1950-

 51  में  जहां  गांवों  में  क्राम  करने  वाले
 अभिक ों  की  प्रति  व्यक्ति  आमदनी  198

 रुपए  वार्षिक  थी  वहां  नगरों  में  काम  करने
 वालों  की  399  यानी  400  के  करीब

 थी  ।  1977-78  में  यह  स्थिति  हुई  कि

 गांवों  में  काम  करने  वालों  की  आमदनी

 198  से  घटकर  196  रुपए  रह  गई  जबकि

 शहरों  में  काम  करने  वालों  की  आमदनी
 399  से  बढ़कर  813  रुपए  हो  गई  ।

 गांवों  ओर  शहरों  में  काम  करने  बालों  की

 आमदनी  का  अनुपात  जहां  पहने  1  और
 2  का  था  वह  आगे  चलकर  1  और अ  का

 हो  गया  ।  इससे  आप  अंदाजा लगा  सकते

 हैं  कि  गांवों  की  किस  प्रकार  से  उपेक्षा की
 गई  है,  छोटे  छोटे  उद्योगों  की  किस  प्रकार
 से  उपेक्षा  की  गई  है।  गांवों  में

 छोटे  छोटे  काम  करने  वाले  बढ़ई,
 लोहार,  बर्जी,  जूता  बनाने  वाले

 यह  सभी  लोग  बरबाद  और  ध्वस्त  हो

 गये  हैं  .  क्षे  पर  काम  करने  वालों  की
 कैसी  उपेक्षा  हुई  है  उसका  यही  सबूत  है
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 कि  1951  में  जो  1  और  2का  अनुपात
 था

 अह  बजाय कम  होने
 के  1और

 अ ही
 गया  ।  इससे  बड़ा  अन्याय  हो  नहीं  सरकता

 है।  देवी  हालत  में  दत्त  परब  ने  जो
 बजट  रखा है  वह  स्तुत्य  और  पअ्रशसंन:य है।
 बजट  में  पहली  शार  गांवों  कूं  ओर  देखने
 का  प्रयास  कथा  गया  है  ।  हमारा  मांग
 थीं  कि  आवश्यक  वस्तुओं  पर  कर  भार
 घटे  तो  वित्त  मंत्री  ने  अपनो  पहना  घोषणा
 में  31.45  करोड  को  छट  का  घोषणा  की
 और  कल  पुनः  उन्होंन  16.29  करोड़

 छट  घोषित को  ।  मैं  समझता हूं  कि  यदि

 हमारी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  ठोस

 होती,  उसका  विकासशील ढंग  से  किया  गया

 होता  तो  जिन  च्ग्जों  के  दाम  बढ़ने  नहीं  चाहिये
 थे  फ़िर  भो  बढ़  गए  बह  बढ़ने  नहीं  पाते  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  ठीक  न  होने  की

 बजह  से  हं  दाम  बढ़  गये  ।  कल  राज्य

 सभा  में  मंत्रा  जा  ने  अपने  उत्तर  में  कहा

 है  कि  3,8  प्रतिशत  थीक  के  दाम  बड़े
 हैं।  केरोसिन  के  दाम  ४  प्वाइंट  बढ़  गये

 हैं  और  वनस्पति  में  बड़ी  भारी  वृद्धि  हुई

 है।  यह  इस  आत  का  द्योतक  है  कि  जो

 प्राइवेट  उद्योगपति  हैं  वे  थोड़ा  सामोंका

 मिलने  पर  भी  किस  तरह  से  लूट  खसोट

 कर  सकते  हैं  ।  वनस्पति  का  सबसे  बड़ा
 उत्पादक  कौन  है?  लीवर  ब्रदर्स  ।वनस्पति

 उत्पादन  में  छोटे  छोटे  उद्योगपति  नहीं  हैं।
 तो  जैसे  हो  उनको  मौका  मिला  उन्होंने

 लूट  खसोट  करनी  शुरू  कर  दी  ।  इसोलिए
 सरकार  को  मज्बूर  होकर  धोषणा  करनी

 पड़ी  कि  अगर  यही  स्थिति  रही  तो

 वनस्पति  के  अवतार  को  लेकर  सार्वजनिक

 वितरण  करना  होंगा  ।  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  सिए  आप  देखेंगे  कि  कौआ-

 रैटिध्ज  को  एक  आल  बिछाने  की  योजना

 है,  सरकार  उसको  प्रयास  केर  रही  है  I

 लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  कुहना  आहें गा
 कि

 वस्तुओं  के  दाम  तय  करने  के  समय

 अभी  तक  सरकार  की  नीति  पह  रही  है

 कि  उपभोक्ताओं को  ह्यात  में  रखा  जाये।
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 चाड  परवाज  हो आजू ड़ी,  गीता  ही,  चीनी

 हो  उपक  दाम  निश्चित  करते  समय  उप-

 भोक्ता मों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  तथा
 कितनों  की  बराबर  उपेक्षा  होती जा  रही  है।
 उदाहरण  के  लिए  में  कहना  चाहता  हूं
 कि  भारत  सरकार  के  मुताबिक  एक  क्विंटल

 चीनी  पैदा  करने  में  औसतन  230  रुपये  खर्च

 होते  हैं  मगर  जब  चीनी  का  दाम  मिलों

 में  गिर  गया  और  वह  160-185  रपये

 अति  क्विंटल  की  और  बाजारों  में  2  30

 रुपये  किलो  हमारे  यहां  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 के  जिलों  में  बिक  रही  थी  और  किसानों के

 गल्ले  को  कोई  पूछने  वाला  नहीं  था,  तब

 अखबारों  |  यह  आवाज  नहीं  उठाई  और  राहत
 देने  वाला  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आया  लेकिन

 जब  चीनी  का  दाम  मिल-मालिकों  की  सांठ-

 गांठ  से  बटा,  सरकार  की  कोई  कृपा  इस  में  नहीं

 हई  बल्कि  मिन-मालिकों  ने  एक  प्रकार  से

 रिलीज  सिस्टम  को  अपने  हाथ  में  रखा  और

 चीनी  तीन  रुपये  किलों  बिकी,  तो  लोक  सभा

 में  भी  यह  समान  आ  गया  और  सारे  अखबारों

 में  चर्चा  होने  लगी  और  खाद्य  मंत्री  जी  ने

 यह  कहा कि  275  रुपये  प्रति  क्विंटल से  अधिक

 अगर  चीनी  बढ़ेगी,  तो  सरकार  इस  में  दखल

 देगी।  ठीक है.  यह  पालिसी का  सवाल  है  कि

 सरकार  क्या  करेगी  ?  लोगों  को  सस्ते  दामों

 पर  चीनी  मिले,  इसमें  हमारा  एतराज  नहीं

 है  लेकिन  सरकार  किसानों  की  कीमत  पर  ऐसा
 न  करे,  सरकार  अपने  खजाने  से  सके-डी  दे।

 उत्पादन  व्यय  क्या  पड़ता  है,  इस  का  भी

 ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  से  आलू  का  मामला  हैं।  आज

 आल ू5  रुपये मन  बिक  रहा  है  ऐसा  अभी  एक

 माननीय मित्र  ने  कहा  ।  हमारे  फरुखाबाद
 में एक  रुपय  का  पांच  किलो  आलू  बिक  रहा  हैं
 और  कोई  लेने  बाला  नहों  है।  मैं आप  को
 बताउं  कि  मेरे  सामने  एक  किसान  दो  टायर
 वाली  गाड़ी  लेकर  आलू  नैनीताल जिले  में

 ले  गया  लेकिन  वहां  पर  कोल्ड  स्टोरेज  वालों
 ने  कहा  कि  हमारे  पास  इस  के  रखने  के  लिए

 जगह  नहीं  है।  आप  को  यकीन  नहीं  होगा  कि

 उन  दोनों  गाडियों  के  आलुओं  को  उसने  वहीं

 पर  रख  दिया  और  कहा  कि  जिस  भाव  आलू.
 लेना  चाहते  हो  ले  जाओ  क्यों  कि  यहां  से
 इस  आलू  को  ले  जाने  का  जो  बच  पड़ेगा,

 वह  आलुओं  के  दाम  से  अधिक  होगा  बुना चि

 उसने  उन  आलुओं  को  वहां  किसी  भी  कीमत
 पर  बेचना  उचित  समझा  ।  इसलिए  मैं  आप  के

 माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  कुछ  घरेलू  उद्योग  धंधों  को  छूट  दे  देने
 सें  या  गांवों  का  नाम  लेने  से  किसानों को

 लाभ  होने  वाला  नहीं  है।  मैं  यद  कहना

 चाहता  हूं  कि  किसानों  को  बचाने  के  लिए
 कम्पलसरी  बीमा  योजना  हो,  फ़सल  का

 कम्पलसरी  बीमा  हो  |  इस  पर  आप  को  ध्यान
 देना  पड़ेगा  ।

 आज  जो  आलू  पैदा  होता  है,  उस  पर
 कितना खर्च  आता  है  ।  रुद्पुरमें  पन्त

 नगर  की  एग्रीकल्चर  यूनीवर्सिटी जो  है,  वह
 कहती है  कि  एक

 क्विंटल  बढ़िया  आलू
 पैदा  करने  में  40  रुपये  खर्चे  होते  हैं।  आप

 हिसाब  लगा  लीजिए  ।  सरकारी  फार्म  में

 जितना  खर्चे  होता  है,  उस  पर  जो  बैंक
 13  अतिशय  सूद  देता  है,  उस  सूद  को  जोड़

 कर  किसानों  को  दाम  दे  दीजिए  -  आप  उन

 से  उस  दाम  पर  आलू  ले  लीजिए  1  इसके  लिए
 कोई  आप  को  नहीं  रोकता  है  लेकिन  इतना

 तो  कमसे  कम  होना  चाहिए  ।  मैं आप  के

 माध्यम  से  मंत्नी  जी  से  यह  कहना  चाहता  हें
 कि  बड़ी  तादाद  में,  बड़ी  संख्या  में  कोल्ड  स्टोरेज

 का  निर्माण  एक  वर्ष  के  अन्दर  हो  जाना  चाहिए,

 नहीं  तो  आलू  का  संकट  अगले  साल  भी  पैदा
 होने  वाला  है।  आप  इस  को  इस  तरह  से

 जैन  कर  रोक  नहीं  पाएंगे  और  मैं  यह  कह  देना

 चाहता  हं  कि  जिस  तरह  से  श्री  मोहन  धारिया

 आज  तेल  विदेशों  से  मंगा  रहे  हैं,  दालें  विदेशों
 से  मंगा रहे  हैं;  उसी  तरह  से  आगे  चल:

 कर  आलू  भी  विदेशों  से  मंगाने  पड़ेंगे  -  इन

 की  जो  निर्यात  पालीसी  हैं,  वह  इस  बात  पर  :

 यरखी  जाएगी  कि  वे  इस  तरह  की  चीज़ों  के  .
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 सिए  क्यो  करतें हैं।  इने  की  जो  निर्यात

 है,  बहे  इंस
 पेर

 बेस  नहीं  करती  हैं
 और

 इसलिए  मैं  यहं  कहना  चाहूंगा  कि  छोटे-छोटे
 उद्योग  धंधे  चालू  किये  जाएं

 ।

 इसी  सिलसिल  में  मैं  एक  बात  और  कह

 देना  चाहता  ह्  ।  कृषि  के  विकास  के  लिए,

 यह  ढांक  है  किं  इसे  पर  अड़ी  चर्चा  हुई  कि  जो

 ट्रेक्टर  रखनें  वाले  किसान  हैं,  उन  को  इस  बजट
 से  कोई  बहुत  फ़ायदा  नहीं  होगा  क्योंकि  ट्रैक्टरों
 के  दाम  पहले  से  बहुत  बढ़  गये  हैं  और  डीजल
 के  दाम  भी  बढ़  गये  है,  मगर  मैं  यह  कहना

 चाहता हूं कि अग रखेगी को  विकसित  करना  है,
 तो  इस  देश  में  ज्ञापन  की  तरह  छौटे-छोटे

 सेक्टर  अप  को  बनाने पढेंगे  -  अगर  आप
 ने  छोटे  ट्रक्टर  बनाने  आ  का  कोई  कारखाना
 स्थापित  नहीं  किया,  जिस  की  ओर  अब  तक

 आप  का  ध्यान  नहीं  गया  है,  तो  आप  की
 कृषि  विकसित  नहीं  हो  सकती  है।  आप  को

 याद  है  कि  रूस  के  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री

 श्री  ऋऋश्चेव के  खिलाफ़,  जब  उन  को  निकाला

 गया  तमाम  चार्जेज  जो  उन  पर  नगाए  गये  थे

 उनमें  एक  लिखित  चाहे  यह  भी  था  कि  आपके

 अमाने  में  ट्रेक्टर  का  निर्माण  कम  हुआ  जिससे
 रूस  में  अनाज  का  उत्पादन  कम  हो  गया  ।

 यह  एक  बड़ा  भारी  चाज  था  और  नं०  1 चाज

 श्री  कुलदेव  के  खिलाफ़  था,  लेकिन  हमारे

 देश  में  क्या  है  कि  लोग  तबाह  हो  गये,  तो

 भी  ऋषि  मंत्री  जी  नहीं  निकाले जा  सकते,

 अमंशेदपुर  में  मुसीबत  आ  गई,  तो  भी  हमारे
 गृह  मंत्री  जी  इस्तीफ़ा  नहीं  दे  सकते  और  सरकार

 के  कान  पर  जूं  तक  नहीं  रेंगती  ।  केवल  कहने

 से  ही  कुछ  होने  वाला  नहीं  है'  उस  पर  अमल
 कीजिए,  उस  पर  अमल  करने  का  प्रयास  कीजिए

 तन  जा  कर  हम  आगे  बढ़ेंगे  t

 मेरे  बहुत  से  मित्रों  ने  कहा  कि  बहुत  सी

 चोट  मिलती  नहीं  हैं  और  लाइन  लगानी

 पड़  रही है  राशन  के  लिए  लेकिन  मैं  मह  कहना
 चाहता हू  कि  अभी  तो  जनता  पार्टी  की  सरकार

 को  आए  4  दों  साल.  ही  हुए  हैं।

 मगर  सबे  पहुंचे,  क्यो  यह  सही  नहीं  है  किं  भीनी
 लेने के  लिए,  वर्म स्थति थी  सेने  के  लिए  जोर
 कीतरहधन्टों लेंड  रहना  पड़ता  था  |  उसंसैमेंय॑

 यह  पिता  नहीं  थो  किं  फलां  चीज  कले  सबेरे
 मिलेगी यों  नहीं  मिलेगी  ।  लेकिन  आंकड़े

 यह  हालत  नहीं  उ  1
 हां  थोड़ी  बहुत  महंगाई

 जरूर  है।  लेकिन  ओज  वह  हालत  नहीं

 है  कि  घंटों  चीज़ों  के  लिए  लाइनों  में  खड़ा

 रहना  पड़े  ।  आज  किसी  चीज़  की  परेशानी

 नहीं  है।  अगर  परेशानी है  तो  गांव  वालों

 को  डीजल  की  परेशानी है।  जो  लोग  शहर
 में  रहते  हैं  और  ट्रक  चलाते  हैं  अनको  डीजल  की

 परेशानी  नहीं  है  मगर  गांव  के  लोगों  को  अपने
 द्रेेटर  के  लिए  डीजल  मिलने  में  परेशानी

 होती  है।  इम  की  तरफ  सरकार का  ध्यान

 जाना  चाहिए  ।

 मान्यवर  इम  बजट  के  पोछे  एक  और

 भारी  सवाल  है  1  मारी  दुनिया  में  पश्चिमी
 अर्थ  व्यवस्था  चल  रही  है-आदमी  मशीन

 के  लीग है।  आज  हमारे  देश  के  सामने  ह
 वड़ा  भारी  आधारित सवाल  है  कि  मशीन
 आदमी  के  लिए  है  या  आदमी  मशीन  के  लिए
 है?  अब  तक  यह  चला  आ  रहा  है  कि
 आदमी  मशीन  के  लिए  है  1  कारखाने  में

 कितनी  मशीनें  लगेंगी  और  उनके  लिए  किट

 आदमियों की  जरूरत  होगी  |  अब  तक  हमारे

 विकास  का  क्रम  उलटा  जा  रहा  था  ।  पहली

 बार  यह  अयास  हो  रहा  है  कि  मशीन  जो  बने

 बह  इन्सान के  लिए  बरतें  |  यह  सारा  औद्योगिक

 विकास  और  कृषि  का  विकास  सब  मानव  के
 विकास  के  लिए  ई  t  यह  सारा  विकास  इज
 फार  दि  फुले स्ट  एण्ड  फ्रीएस्ट  डेवलपमेंट

 आफ  हम मन  बींग  इसी  के  लिए  ये  मशीनें

 हैं।  पहली  जार  इस  शुप्टिकोण  से  बजट

 में  प्रयास  किया  गया  है  कि  छोटे-छोटे  उद्योग
 पनपाये  जायेगे  कौर  गांवों  में  रहने  वाले
 छोटे-क्रोटन  कारीगर  उत्पादन  कर  सकेंगे  r

 उनको  बक्सों  में  अधिक  से  अधिक  सुविधा  7
 दी

 गयी  हैं  जिससे  कि  भैतिक  से  अधिक  लोगं
 को  रोजगार मिल सके । मिल  सके  ।
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 मान्यवर,  हमारे  देश  में  आज  पांच  करोड़
 लोग  बेरोजगार  हैं-ढ़ेलिखे  भीर  बेपढ़े
 लिखे  दोनों  ।  आजकल  विश्वविद्यालयों  में

 आर  दिन
 जो

 झगड़े  देखे  जाते  हैं  वे  इसीलिए
 होते  हैं  किं  पढ़ने-लिखने के  बाद  भी  लोगों  को
 नजमल  करेगा

 हैं  कि  लड़के  ने  हाई  स्कूल  कर  लिया,  अब

 काम  नहीं  मिला,  इंटरमीडियट करने  के  जाद

 काम  मिल  जाएगा,  फिर  भी  काम  नहीं  मिला
 तो  सोचते  हैं  कि  बी  ए०,  एम०  To  या

 रिसर्च  करने  के  बाद  मिल  जाएगा।  लेकिन

 उनको  काम  नहीं  मिलता  ।  इस  पर  कोई

 ध्यान नहीं  देता  i  मान्यवर, मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  जनता  पार्टी  के  घोषणापत्र  में  यह  कहा

 गया  है  कि  हम  काम  के  अधिकार  को  फंडामेंटल

 राइट्स  में  शामिल  करेंगे, हम  इस  वात  को

 करेंगे  कि  जो  सक्षम  है  उनको  कामकाज  का
 अधिकार  मिले  ।  मगर  इस  बजट  में  भी  उस
 की  कोई  व्यवस्था नहीं  है।  जव  तक  इस  बात

 को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता,  जब  तक सब  लोगों
 को  काम  देने  की  कोई  सर्वागीण  योजना  नहीं

 बनती  तब  तक  देश  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।

 मान्यवर, मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बड़े-

 बड़े  कारखानों में  काम  के  आठ  घंटे  निर्धारित

 हैं।  उनको  6  घंट  किया  जाए  ।  सप्ताह  में
 48घंटों की  बजाय  36  घंटे  काम  लिया  जाए  1

 हिन्दुस्तान  में  जनसंख्या  और  बेरोजगारी
 को  देखते हुए  यह  बहुत  आवश्यक है  आई०
 एल०  ए०  के  कंवेंशन  में  हम  ने  यह  कहा  था
 कि  हमइस  को  लागू  करने  का  प्रयास

 करेंगे  मगर  इसको  अभी  तक  नहीं  किया  गया

 है।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  बेकारी

 को  दूर  करने  के  लिए  आप  कारखानों  में  काम
 के  8  घंटों  को  घटा  कर  6  अंडे  करें  ।

 मान्यवर एक  बात  और  प्रांत  से  कहना  है।
 इस  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  तमाम

 सरकारी  महकमों  में  जो  फिजूलखर्ची  व्याप्त

 है  वह  |]  दूर  की  जायेगी  और  वहां  मितव्ययिता
 अपनायी  आएगी  1  अगर  आप  सरकारी

 महकमों  की  पि  कम  केर  देते  हैं  तो
 ल

 चीज़ों  पर  करों  में  कटौती  करने  में  भावानी  हो
 जाएगी  ।

 एक  चीज  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे
 वित्त  विभाग  में  एक  प  तरीका  बना  हुआ  हैं
 कि  जो  खर्चा  हम  ने  इस  बजट  में  निर्धारित

 किया  है  वह  खर्चा  कसे  और  कहां  होगा,  यह
 वर्क  आऊट  हर  साल  दिसम्बर  तक  किया  जाता

 हैऔर  फिर  जनवरी  और  फरवरी  तक  पैसा

 मिलता  हैऔर  महकमे  मार्च तक  उसको  खर्च

 करने  हैं।  इसमें  बड़ी फिजूलखर्ची  होती  है।
 जव  तक  इस  तरीके  को  नहीं  बदला  जायेगा,

 तक  तब  कुछ  होने  वाला  नदीं  है।

 16  hrs,

 आ  मृत्युंजय  प्रसाद  ने  जिस  विषय  की

 चर्चा  की  उसके  बारे  में  मैं  भी  दो  शब्द  कहूंगा  |

 सिस्टम  पर  बहस  मैं  नहीं  करता  हुं।  फ्रीडम

 फाइटर्स  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दो  सौ

 रुपये  महीने  की  पेंशन  दी  जाती  है  ।  पचास
 हजार से  ज्यादा  दरखवास्ते  आपके  सचिवालय

 में.  मोहन  सिंह  प्लेस  जो  कनाट  प्लेस  में  हैं  वहां
 पड़ी  हुई  हैं;  और  दस  बीस  बाबू  भी  वहां

 बैठ  हैं  लेकिन  वे  दो  दरख़्वास्तों  पर  भी  रोज

 फाइनल  आईं  पास  नहीं  करते  हैं,  न  मंजूरी
 और न  ना-मंजूरी के  ।  मैं  चाहता  हूं  कि
 जल्दी  से  जल्दी  आप  इस  काम  को  निपटाएं
 तव  तो  यह  काम  चलेगा  नहीं  तो  यह  चलने
 वाला  नहीं  है  1  मैं  कहूंगा  कि  जैसे  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  कीडम  फाइटर्ज  को  पुरस्कार स्वरूप
 सौ  रुपया  महीना  पेंशन  देगी  है  उसी  तरह  से
 दिल्ली  को  सरकार  को  भी  संशोधन  करके

 देनी  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं
 और  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  जी  को

 इस  बजट  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 PROF.  P.  ७.  MAVALANKAR  (Gan-
 dhinagar):  The  new  Finance  Minister's
 Budget  this  year  has  been  his  first
 full-fledged  exercise  in  ttying  to  use  the
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 well-known  economic.  instrument  of  the
 Annual  Budget  to  promote  the  politi-
 cal  social  and  economic  philosophy
 of  his  and  of  his  Party  in  power
 But  the  budget  andthe  full-
 fledged  exercise  which  the
 Minister  has  gone  into,  although  they
 contain  many  good  and  even  noble  in-
 tentions  and  I  welocome  them  ali—I
 am  afraid  that  I  am  bound  to  add  that
 they  ure  alsc  combined  and  coupled
 with  many  in-built  hindrances  and
 handicaps.

 I  do  not  want  to  make  a  complaint
 that  the  Minister  of  Finance  and  Depu-
 ty  Prime  Minister  is  not  present  in  the
 House  when  the  House  is  discuss:ing
 the  Finance  Bill

 THE  MINISTER  GF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  He  is  indispos-
 ed.

 PROF.  P.  ७.  MAVALANKAR,  That
 is  why  I  am  not  complaining.  I  hope
 he  will  berecovering  very  soon,  but  if

 he  were  here,  I  would  have  liked  him
 to  answer  some  of  the  questions  point-
 edly  which  I  am  trying  to  raise,

 Choudhury  Saheb  wrote  a  book  which
 was  published  last  year  entitled
 India’s  Economic  Policy.  A  Gandhian
 Blueprint.”  When  I  saw  the  book  I
 bought  it  and  read  it  twice—once  be
 fore  he  became  Finance  Minister  and
 the  second  time  after  he  became  Fin-
 ance  M'nister—to  find  out  what  has
 been  done,  new  that  he  is  in  power,  to
 put  into  practice  what  he  has,  in  a
 very  romantic  style,  put  into  this  book
 “India’s  Ecenomic  Policy”.  I  am  pound
 to  say  that  the  book  tries  to  give  rather
 simple  solutions,  if  not  simplistic  solu-
 tions,  to  India’s  compiex  economic
 problems.  This  is  not  to  suggest  that
 the  book  ig  not  worth  reading,  But  the
 point  is,  the  attitud  e  to  the  whole
 problem  of  using  financial  exercise  to
 transform  the  Indian  society  from  a
 mass  rural,  poor,  sick  and  depraved
 society  into  a  modern,  new,  Scien‘:
 fically  and  economically  develop
 society  is  a  Herculean  task  and  I  don’t
 think  anybody  who  undertakes  this
 task  can  afford  to  have  a  mere  simplis-
 tic  or  simple  view  of  these  problems.

 Choudhury  Saheb  is  a  simple  man
 and  he  described  himself  yesterday  as
 a  farmer’s  son.  But  1  find  that  his
 strong  likes  and  dislikes  have  not
 merely  ‘crept’  into  the  Budget  but,  1  am
 afraid,  his  strong  likes  and  dislikes
 about  many  matters  of  public  life,  in-
 cluding  financial  maters,  have  ‘got
 hold’  the  Budget!  I  would  not  have
 objected  if  they  had  merely  crept  in
 but  they  have  got  hold  of  the  Budge?
 and,  to  that  extent,  this  Budget  is  some
 what  prejudiced  and  has  some  pre-
 meditated  intentions.

 Now,  look  at  the  dose  of  taxation.
 The  dose  cf  taxation  that  he  has  given
 is  of  course  partly  to  meet  the  budget-
 ary  deficit  but,  even  after  the  taxation,
 he  hopes  to  get  only  six  hundred  and
 odd  crores  and  so,  even  thereafter,  the
 deficit  runs  inte  many  more  crores.

 Now.  what  has  he  done?  Not  only  is
 the  dose  excessively  heavy  and  terribly
 widespread,  but  the  point  is  that  the
 excise  duties  are  both  erratic  and  ex:
 cessive.  What  happens  is,  when  the
 Finance  Minister  begins  to  have  an
 eye  on  a  number  of  commodities.  the
 manufacturers  of  even  those  commodi-
 ties  wh.ch  have  escaped  his  notice-
 either  deliberately  he  has  avoided  ther
 or  unintentionally—increase  thei
 prices.  I  can  give  you  the  example  of
 the  match-box.  Of  course  the  mecha-
 nised  sector  has  been  taxed:  excise
 duty  is  there  and  it  is  geod,  becuse
 the  non-mechanised  sector  should  get
 promotjonal  facilities  and  develop-

 ment,  But  even  those  units  which  are
 in  the  non-mechanised  sector  have  it-
 creased  their  prices.  They  have  also
 increased  the  price  of  the  match-bcx
 to  20  paise.  “Wimco”  has  raised  the
 price  by  20  paise,  among  others.  So.
 what  is  the  difference  between  a  taxed
 item  and  a  non-taxed  item?  Have
 Gevernment  no  agency  to  find  out  what
 items  are  wrongly  taxed?  Have  they
 no  control  of  any  sort  to  ensure  that
 customens  are  not  unnecessarily  and
 wrongly  charged  or  unjustly  charged
 by  the  fact  of  the  manufacturers  raiS-
 ing  the  prices  because,  in  fhe  same
 field  or  in  the  same  sphere  some  taxes
 or  excise  duties  have  not  been  levied?
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 This  problem  needs  to  be  probed  into
 more  seriously  by  the  Government
 because  from  year  to  year  I  notice  that
 whenever  excise  duties  are  levied,  the
 prices  of  even  those  commodities  on
 which  duties  have  not  been  levied
 begin  tc  rise,  and  Government  seem  to
 be  helpless  about  it.  They  say  that
 they  cannct  help  if  prices  are  ris'ng
 because  of  the  tax.  They  also  say  thal
 they  cannot  do  anything  if  prices  are
 rising  even  though  those  commodities
 are  not  taxed.  How  can  you  have  the
 consumers  taxed  in  a  double  way—-ca
 both  taxed  items  as  well  as  non-taxcd
 items?  I  want  the  Government  to  89
 into  this.

 If  I  had  the  time.  उ  would  have  gone
 into  the  interesting  paragraph  from  thie
 book  of  Chaudhuri  Charan  S:ngh
 which  I  have’  mentioneg  earlier.
 I  that  book  he  says  how
 indirect  taxes  put  an  extra-
 ordinary  burden  on  the  consumers.
 But  after  writing  that  paragraph,  when
 he  became  the  Finance  Minister,  1  am
 afraid,  he  has  forgotton  the  consu~
 mers.  The  burden  on  them  is  not  01
 large  enough,  as  he  has  mentioned  in
 his  book,  but  it  has  been  phenomenal;
 the  urban  poor,  the  rural  poor,  the  ur.
 ban  middle  class  and  the  fixed  income-
 group  people  cannot  bear  this  burden.
 Therefore,  I  would  like  the  Goverament
 to  go  into  the  question  of  extensive
 excise  duties  creating  all  kinds  of
 harassment,  including  harassment  to
 traders  and  manufacturers.  Some-
 times  these  excise  duties  are  put  in
 such  a  way  that  the  consumer,  in  the
 last  analysis,  has  to  pay  three  or  four
 times  because  everybody  goes  on  ad-
 ding  the  excise  duty  to  the  commodity
 with  the  result  that  the  thing  be-
 comes  very  expensive.  This  also  needs
 to  be  look  into.

 Of  course,  I  welcome  some  of  the
 tax-reliefs  which  the  Minister  gave
 earlier  and  also  welcome
 another  smal}  bunch  of
 tex-reliefs  he  gave  yesterday.  I
 should  have  thought  that  the  Fin-
 ance  Minister  would  wait  for  an-
 nouncing  those  reliefs  unti]  the
 debate  was  over.  Why  should  he

 have  announced  them  earlier,  unless,
 of  course,  as  I  would  like  to  believe,
 he  has  a  third  and  final  lot  of  giving
 reliefs?  If  that  is  so  I  welcome  a
 good  start  and  a  better  finish  at  the
 end  of  the  debate  on  the  Finance

 Bill.

 I  am  glad  that  he  has  given  some
 relief  to  the  people  who  would  get
 money  because  of  capital  gains.  I
 am  glaq  that  he  has  mobilised  those
 people  whi  will  get  tne  capital  gains
 to  invest  that  money  in  rurak  deve-
 lopment  projects.  I  had  already  sug-
 gested—the  ‘Minister  will  recall  this
 -—that  it  may  go  into  public  invest-
 ment,  for  rural  development.  So,  it
 is  good,  But  I  do  not  know  whether
 the  sacrfice  that  he  is  asking  for  is
 good,  especially  when  the  period  is
 seven  years  and  the  rate  of  interest
 is  7.5  per  cent,  Perhaps,  that  may  need
 some  kind  of  sympathetic  examina-
 tion,  if  not  this  year,  may  be  the  next
 year,

 I  now  come  to  price  stability.  The
 DAVP,  on  behalf  of  the  Finance
 Ministry,  has  produced  some  book-
 lets,  which  are  telling  us  what  kind
 of  a  situation  is  obtaining  in  the
 market.  In  this  booklet—Meeting
 Everyday’s  Needs  at  Stable  Prices—
 the  very  first  paragraph  is  to  be
 challenged.  The  paragraph  says;

 “Government  has  succeeded  in
 maintaining  general  price  stability
 and  an  easy  availability  of  most
 of  the  commodities.”

 As  regards  the  latter,  namely,  ‘easy
 availability’  of  most  of  the  commo-
 dities,  I  wil  agree  with  the  Govern-
 ment  that  most  of  the  things  are
 available.  But  it  would  be  wrong  to
 say  that  the  things  which  are  avail-
 able  are  available  at  stable  prices.  In
 fact,  many  of  those  commodities
 have  become  more  expensive  in
 the  recent  months.  Therefore.  that
 claim  cannot  be  accepted.  I  say  this
 because,  if  the  price  rise  is  not  chec-
 ked—and  the  price  rise  is  a  reality
 —then  this  phnomenon  of  rising
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 prices  will  ultimately  damn  and
 destroy  the  Janata  Government.

 You  will  recall,  as  I  do,  that  my
 maiden  speech  in  this  hon.  House  on
 14th  November,  1972,  was  on  an  Ad-
 journment  Motion  by  my  friend,  Mr.
 Ss,  M.  Banerjee,  who  had  given  the

 Adjournment  Motion  on  rising  prices.
 That  was  the  subject  on  which  I  gave
 my  maiden  speech,  and  I  am  sorry
 to  say  that,  after  nearly  six  years  or

 more,  I  am  constrained  to  sound  a
 similar  caution  today.  If  this  new
 Government,  if  the  Janata  Govern-
 ment,  do  not  take  effective,  concrete
 and  timely  steps  for  seeing  to  it  that
 the  price  rise  is  checked  and  check-
 ed  sufficiently,  then  they  will  also
 go  the  same  way  ag  the  earlier  Gov-
 ernment  had  to,  that  is,  they  will  be
 opted  out  by  the  people  of  this
 country.

 Now,  the  Minister  says  that  prices
 have  not  risen  compared  to  the
 world  figures.  In  many  countries  of
 the  world  prices  might  have  risen
 more  than  they  have  risen  in  this
 country.  But  how  can  we  get  a
 consolation?  Because,  after  all,  the
 comparisons  are  odious,  Even
 statistically,  it  may  be  true  that  India
 hag  been  able  to  maintain  g  certain
 price  stability.  None-the-less  Indian
 consumer  canmot  feel  satisfied  by
 your  telling  him  that  ‘All  right,  you
 look  at  the  other  countries  and  be
 happy  and  then  console  yourself  that
 you  are  paying  less  here.’  After  all,
 what  is  important  is  this.  his  kind
 of  comparison  may  help  and  satisfy
 the  statisticians,  publishers  and
 printers  of  the  publications,  But,  it
 will  not  satisfy  the  consumers,  That
 is  my  point,

 Now,  Sir,  you  will  see  that  the
 taxation  structure  has  been  gone
 into  by  various  Committees—Wan-
 choo  Committee,  Choksi  Committee
 on  Direct  taxation  ang  the  Jha  Com-
 mittee  on  Indirect  Taxation.  I  would
 like  to  say,  why  not  government  go
 into  those  recommendations  in  a
 more  sensible,  serious  ang  rational
 Way  and  see  that  whatever  is  practi-

 table—I  think  a  good  part  of  them
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 is  practicable—you  implement  them
 fully?

 About  governmental  expenditure  I
 want  to  say  something,  I  am  one  of
 those  who  believe  that  all  kinds  of
 Committees  are  not  good.  But  some
 Committees  have  got  to  be  appointed
 as  otherwise  Government  cannot
 function  without  proper  and  careful
 Studies  by  those  Committees.  Gcv-
 ernment  jg  going  to  appoint  a  Com-
 mittee  or  a  Commission  to  go  into  the
 governmental  expenditure  ang  to
 see  that  Governmental  expenditure
 goes  down.  That  Committee  must
 work  in  a  record  time.  By  spending lots  of  money,  for  example,  on
 Commission  Jike  Sarkar  Commission
 ang  other  Commissions  where  crores
 of  rupees  are  spent.  the  result  is  not
 only  zero  but  it  is  minus,  On  the
 question  of  governmental  expendi-
 ture  I  want  to  say  that  those  who  are
 appointed  are  mot  with  high  salaries
 and  higher  perquisites.  ‘That  only
 makes  y  mockery  of  the  whole  thing.
 The  poor  man  is  being  cheated  and
 you  make  a  fun  of  it,  It  is  a  most
 intolerable  situation.  The  fap  bel-
 ween  the  very  rich  ang  the  very  poor
 is  all  the  more  increasing.  I  would,
 therefore  like  you  to  make  a  begin-
 ning  in  changing  you,  _  life-styles.
 The  life-styles  of  V.I.Ps,  Ministers,
 the  MPs  the  MLAs  must  be
 so  tuned  that  we  give  an  example  in
 modest  living  ang  high  thinking  and
 concrete  acting,

 With  the  remaining  few  minutes  at
 my  disposal,  I  would  like  to  touch
 upon  the  Ministry’s  Key  Role  because
 it  does  involve  taking  crucial]  and

 major  decisions  in  regard  to  coordi-
 nation,  allotment  of  limiteg  re-

 sources,  and  in  deciding  right  priori-
 ties  ang  ensuring  prompt  and  proper
 and  judicious  implementation  of  the
 same.  If  that  is  so,  then,  I  would
 like  to  say  that  the  Finance  Ministry
 must  be  more  energetic  in  this  regard.
 Two  more  points  and  I  have  done.
 That  is  about  the  relationship  bet-
 ween  the  Ministers  and  the  Secre-

 .taries  and  the  higher  officials.  T  find
 that  barring  a  few  exceptions  _and
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 barring  ४  few  honourable  exceptions, by  and  large,  our  Ministers  are
 neither  applying  their  minds  ner

 they  are  finding  any  time  to  look
 into  the  files  and  in  deciding  on
 time  and  on  merits.  I  would  like  to
 say  that  the  result  is  that,  in  the
 meantime  the  bureaucracy  merrily
 goes  on  and  with  more  powers.  This
 increased  power  of  bureaucracy  must
 ‘stop.

 Finally,  I  would  say  that  there
 are  certain  favourable  factors  like
 the  food  surpluses,  foreign  exchange
 reserves  and  economic  growth  rate
 which  is  slowly  but  steadily  growing
 and  is  better  than  what  it  was,  We
 should  take  advantage  of  these  eco-
 nomic  factors  and  tackle  the  basic
 problems  which  are  stil]  starting,
 and  starting  more  and  more  into  our
 eyes—the  problems  of  poverty,  di-
 sease,  ignorance  and  unemployment.
 Tg  these  problems  are  tackled,  then,
 I  am  quite  sure,  the  new  Finance
 Minister  and  the  New  Deputy  Prime
 Minister  will  have  achieved  some
 concrete  results.

 Tf  not,  I  am  afraid,  it  will  be  a  mas-
 sive  exercise  in  futulity.  I  am  one
 of  those  who  believe  and  it  must
 be  said—and  I  say  it  with  a_  great
 agony—that  our  Deputy  Prime  Mi-
 nister  and  the  Minister  of  Finance
 and  his  colleagues  the  other  Deputy
 Prime  Ministery  and  the  Prime  Mi-
 nister  should  sit  together  and  sort

 out  all  their  major  and  minor  and
 petty  or  whatever  their  problems  and
 difficulties  may  be,  thein  ambitions
 and  whatever,  and  settle  them  once
 for  all.  Then  only  this  country  can
 have  a  sensible,  good  and  effective
 fovernment,  and  then  only  the  peo-
 ple’s  problems  are  solved  effectively.
 We  are  sick  of  this  politicking  and
 in-fghting  and  I  am  bound  to  =  say
 this  on  behalf  of  the  toiling  millions
 of  this  country,  because  their  voices
 must  be  reflected  on  the  floor  of  this
 honourable  House.

 डा०  बलदेव  अकाश  (अमृतसर)  :]

 सभापति  महोदय  इस  वर्ष  के  जो  बजट  अस्तिव

 हैं  उनका  भर्ती चरण  बिस  त्िभेयक के
 रुपयें स.नक  सामने  है।  मैं  वित्त  मस्ती

 की  ईमानदारी पर  शक  न  करते  हुए  छेद,

 के  साथ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  साक्ष्यों
 और  उद्देश्यों  को  ले  कर  यह  बट  पेश  कियां
 गया है  इस  बजट  से  उनमें  से  किसी  भी  उद्देश्य

 की  पूर्ति  नहीं  होती  है।  न  तो  इससे  विषमता
 डिसपैरिटीज़  कम  होंगे  न  इस  सें  उत्पादन

 बढ़ेगा,  न  ही  बेरोजगारी  खत्म  होगी।
 सरकार  का  जो  अपव्यय  है,  सरकार  की

 मशीनरी  की  जो  फिजूलखर्ची  है,  उसको

 दूर  करनेके लिए  भी  इस  बजट  में  कोई  कदम
 नहीं  उठाया  गया  है।  प्रौढ़  वह  खर्चे  इतना
 अधिक है  कि  जट्टां 1960-61 में  सरकार  की
 मशीनरी पर  खर्च  433  करोड़  रुपये  था
 वहां  1978-19 में  वह  बढ़  कर  4000

 करोड़  रुपये  हो  गया  है।

 इतनी  ग़रीब  जनता  की  कमाई  का

 इतना  रुपया  नौकरशाही  रखा  किया जा जा
 रहा  है,  सिर्फ  यही  बात  नहीं  है  बल्किश्गज ड  ज
 नौकरशाही 5  देश  के  विकास  के  रास्ते  में

 एक  दीवार  बन  कर  खड़ी  हुई  है।  आज  अगर

 हमारे  देश  का  अधिक  विकास  नहीं  हो  रहा

 है  अहुत  से  काम  रुके  हुए  हैं  तो  उसका
 कारण  है  नौकरशाही  लालफताशाही-

 दफ्तरों  में  फाइले  एक  जगह  से  दूसरी  जगह
 नहीं जा  रही  हैं।  आज  हम  रुपया भी  खरे

 कर  रहे  हैं  ओर  देश  का  नुक्सान  भी  हो  रहा

 है।

 इस  बजट  से  इन्फ्लेशन,मुद्दा-रफीति बढ़ेगी
 कीमत  बढ़ेगी  और  ग़रीब  जनता  पर  औ  बोझ

 पड़ेगा  मैं  संक्षेप  में  बत  ना  चाहता
 ह  कि

 इस  बजट  के  कारण  शहरी  क्षेत्र  में  अमीर

 आदमी का  घरेलू  खर्चे  30  परसेंट  मध्यम

 वर्ग का  20  परसेंट  प्र  गरीब  आदमी  का

 चाहे  वह शहर  का  हो  या  देहात  का  10  परसेंट

 बढ़  जायेगा।  वित्त  मन्त्री  के  पास  कोई  लील

 नहीं  है  के  यह  खर्च  नहीं  <देगा।  उन्होंने

 कहां  था  कि  कीमत  1  परसेंट  से  ज्यादा



 399  Finance  Bill,  1979

 महीं  बढ़ेगी।  लेकिन  हालात  बता  रहे  हैं
 कि  कीमत  अभी  से  इतनी  ऊपर  चढ़नी  शरू

 होगई हैं.  के  सरकार उन्हें  कंट्रोल कर  सकेगी

 इसका  पता  नह.  चल  रहा  है।

 इस  बजट  केजी  1356  करोड  रु  ये
 का  बोझ  देश  की  जनता  पर  डाला  गया  है,
 जिसमें  रेलवे  का  किराया,  पोस्ट्स  एण्ड
 टेलीफोन  कैडेट्स  में  वुद्धि  अर  सी०डी०एस०

 वगैरह  शामिल  ba  इस  रकम में  से  356

 करोड़  रुपये  काब  झ  रूरल  गरीब  लोगों  पर
 अर  1000  करोड़  रुपये  का  बोझ  शहरों के
 अमीर,  मिडल  क्लास  प्रति  गरीब  लोगों  पर

 डाला  गया  है।

 “छले  तस  सालों  से  बजट  जिस  लग

 से  पेश  करे  जा  रहे  हैं,  मैं  उसका  :विरोध

 करता  हू।  सरकार  के  पास  अपनी  आमदनी

 बढ़ान ेका  केवल  एक  ही  तरीका  है:  वह
 इन डाइरेक्ट 2  ज  को  बढ़ाती  चली  जा

 रही है।  आखिर  इन डायरेक्ट  टैक्सिज को
 बढ़ाने  की  कोई  सीमा  तो  होनी  चाहिए ।

 आइटम  68  पर  पहले  1  परसेंट  टैक्स  रखा

 गया  था,  और  वह  भी  रेवेन्यू  कलेक्ट  करने
 की  दृष्ट  से  नहीं  रखा  गया  था,

 बल्कि  वह  इस  लिए  रखा  गया  था

 कि  हम  आंकड़े  इक्ट्ठे  कर  सकें.  जिससे

 पता  चल  सकें  कि  हम  किस  किस  आइटम  से

 रेवेन्यू  प्राप्त  कर  सकते  5  ।  वह  टैक्स  अज

 कितना  है?  पिछले  तीम  सालों  में  वह  1

 परसेंट  से  2  परसेंट,  2  परसेंट  से  5  परसेंट
 शीर  5  परसेंट  से  8  परसेंट  हो  गया है  -

 तीन  सालों  में  वह  आठ  गना  हो  गया  है।

 हम  ने  छठी  योजना  के  बाकी  तीन  सालों
 में  45  000  करोड़  रुपये  के  और  साधन

 जुटाने  हैं।  मुझे  तो जा नहीं श्रा रहा हैं कि कहीं  आरहा  हैं कि
 सकने  साधन  जुटाने  के  लिए  एक्साइज

 डयूटी के  अलावा  औ  कोई  तरीका  खोजा  है।
 हमें  बताया  जाता  है  कि  हम  दस  लिए  साधन

 जटा  रहे  हे  कि  हमने  योजनाओं  पर  खर्चे  करना
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 ैं  बेरोजगारी  को  दूर  करना  है  भ  र  उत्पादन

 बढ़ाना  है।  लेकिन  हं  खर्च  हो  रहा  है?

 प्लान्ट  पर  खर्च  पिछले  चार  सालों  में  लगातार
 कम  होरहा है।  1976-77 में  स्थान  पर
 पिछले साल  की  अपेक्षा  31  परसेंट  ज्या  T

 खच  हुआ.  1977-78 में  पिछले  साल के
 मुकाबले  में  27  परसेंट  ज्यादा  खर्चे  हुआ

 और  1978-79  में  पिछले  साल

 के  मुकाबले  में  17  परसेंट  ज्यादा  खर्च  हुआ a
 इस  साल  5  परसेंट  ज्यादा  खर्च  हो  रहा  है

 लगातार  टैक्स  बढ़  रहे  डे  अर  प्लान  के  ऊपर

 जो  हम  खर्च  बढ़ाना  चाहते  वह  बढ़  नहीं
 रहा  है।  इस  में  से  कुछ  खर्चा  जो  प्लान  का  है
 विमान-लान  में  डाल  दिया  गया  अगर  वहभी

 मिला  लें  तो  पिछले  साल  से  15  परसेंट  ज्यादा
 है। हम  30  परसेंट  से  15  परसेट  पर  आ

 गए  है  अर  टैक्स  लगातार  अढ़ाते  चले  जा

 रहे  रं।  वित्त  मन्त्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है

 कि अगर टैक्स  हीं  रहते  एक  नया  पैसा भी

 हम  न  बढ़ाते  तो  658  करोड़  रुपये  दौक्‍्सों

 से  अतिरिक्त  आमदनी  होने  वाली  थी 1
 बम्पर  क्राप  है.  ऐग्रीकल्चरल के  क्षेत्र  में  आज

 बहुत  उत्साहजनक स्थिति  बनी  हुई  है।  तो
 फिर  आर  टेक्स  लगाने  की  कहीं  पर  कोई

 जरूरत  नहीं  थी।  एक  गैप  छोड़ा  जा  सकता
 था।  अगर  रुपया  हमें  इकटठा  चाहिए  था
 तो  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हं  कि  रिजर्व
 बैंक  से  2  हजार  करोड़  रुपया  ऋण  ले  सकते

 थे  फोरेन  एक्सचेंज के  अगेंस्ट  और  अपनी

 योजना  पर  जो  हम  में  12511  करोड़  रुपया
 रखा  है  उस  के  अजय  15  हजार  करोड़

 रुपये  की  योजना  बना  सकते  थे  आ-टले को
 एन ला जे कर  सकते  थे।  तब  हन  कुछ  नुकुर
 जिन  लक्ष्यों  को  अपने  सामने  रख  कर  चल

 रहे  हे  उन  में  सफलता  प्रात  कर  सकते  थे  1

 हम  ने  आज  टैक्सों  की  भरमार  लगा  दी  है
 भर  योजना  पर  खर्च  बढ़ाया  नहीं  है।  वह
 वैसेकार्बसा  है।  तो  उत्पादन हां  से  बढ़ेगा?
 कौर  विषमता  को  देखें,  आज  कल  काम  कहां
 मिलता  है?  अगर  उद्योग  बढ़ेंगे,  काम  शुरू
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 होंगे  तो  लोगों को  काम  मिलेगा।  लेकिन

 हमतो  काम  कम  करने  की  तरफ  कदम  बढ़ाये
 जारहे हैं।

 जो  पहले  कुछ  रियायतें  दी  गई  थीं  जिस
 के  बारे  में  70  के  करीब  लोक  सभा  के  माननीय
 सदस्यों ने  एक  मेमोरेंडम  भी  उप-प्रधान

 स्त्री  और  वित्त  मन्त्री  को  तथा  प्रधान  मन्त्री

 को  दिया  है  उस  में  यह  कहा  गया  है  कि  जो

 स्माल  स्केल  सेक्टर  को  आइटम  नम्बर  68

 में  30  लाख  रुपये  के  टर्न-ओवर  पर  एग्जेम्पशन

 दी  गई  थी  वह  कम  कर  के  15  लाख  कर  दी

 गई।  वजटकादी  गई  हैं”  कोई  वजह

 नहीं  है  ।  320  लख  की  क्यों  एग्जाम-

 शन  थी,  उ  की  वजह  है  कि  दस  लाख
 रुपये  की  एक  सीमा  है,  स्माल  स्केल  सेक्टर  में

 दस  लाख  रुपये  का  कैपिटल  लगाने  की  एक

 सीमा  है  अर  बह  यूनिट  तभी  लाभप्रद  यूनिट
 हो  सकती  है  अत्र  जितना  उस  का  कैपिटल
 इन्वेस्टमेंट है  उसका  तिगुना उस  का  ठने-

 ओऔवरहो।  मह  अनुपात  1और  3  का  होना
 चाहिए।  अगर  दस  लाख  रुपये  का  कैपिटल

 स्माल  स्केल  सेक्टर  में  लगा  रखा  है  तो  30

 लाख  का  काम  जब  तक  हम  नहीं  करेंगे,
 30  लाख  का  टन-ओवर  जब  तक  नहीं  होगा

 तब  तक  वह  वायबल  यूनिट  नदीं  हो  सकती

 उस  को  वायबल  यूनिट  बनाने  के  लिए  30

 लाख  का  टर्न  ओवर  होना  चाहिए  ।  तो  सरकार

 का  यह  दृष्टिकोण था  कि  उस  को  हम  कोई
 प्रोत्साहन दें,  उस  को  कोई  रिलीफ  दें  जिस  से

 कि  वह  यूनिट  जो  बड़ी  यूनिट्स  हैं  उन  के
 मुकाबिले में  खड़ी  हो  सकें।  वरना  आप
 देखें  एक  किलॉस्कर  इजन  बना  रहा  है  और

 एक  छोटा  इण्डस्ट्रियलिस्ट पंजाब  के  अन्दर

 बैठा  हुआ  अपना  उद्योग  चला  रहा  हैं  जिस  की
 फैक्ट्री  में  दो,  तीन  या  पांच  आदमी

 काम  कर  रहे  हैं  ।  एक  दस  हजार
 का  प्रोडक्शन कर  सकता  है  एक  मदीने  में

 और  बहु  दस  का  भी  प्रोडक्शन  नहीं  कर

 सकता  तो  दोनों  की  बराबरी  कैसे  हो  सकती
 है?  ऐसी  हालत  में  जहां  पर  उन  लोगों  को

 एक  रिलीफ दी  गई  थी  बहु  उन  लोगों  से  वापस

 लीजा  रही  है  गन्नौर  मैं  यह  कहना  चाहता हूं

 कि  मगर  यही  हमारे  बजट  का  क्रम  रहा  तो

 गह  15  लाख  की  एन्जेंग्पशन  भी  अगले  साल
 खत्म  होने  वाली  है।  स्माल  स्केल  सेक्टर

 काटेज  इण्डस्ट्री  और  हैंडलूम  की  बात  की
 जाती  है  लेकिन  इन  को  जहां  पर  रिलीफ

 देने  की  बात  आती  है  व्  हम  दे  नहीं  सकते  +

 क्यों  नद्दी  दे  सकते,  मैं  उस  का  कारण  भी

 बताना  चाहता  हूं  कि
 जो  दिग

 इंडस्ट्रीज  हैं
 उनकी  लावा  इतनी  स्ट्रांग है और  ब्यूरोक्रेसी

 के  साथ  उनक  मिली  भगत  इतनी  मजबूत

 है  कि  यह  सरकार  या  कोई  भी सरकार  भाए

 वह  उन  को  कुछ  कर  नहीं  सकती,  उनकी

 उस  लाबी को  हम  समाप्त  नहीं  कर

 सकत ेt

 माननीय  मन्त्री  सतीश  जी  यहां  पर  बैंठे

 हैं,  उन  को  पता  है  कि  हैड  प्रोसेसर्स  के  ऊपर

 एक्साइज  डयूटी  लगी  -  ये  हेड  प्रोसेस सं  कौन

 है?  दोदो,  चार  चार,  पांच  पांच  आदमी
 इन  में  काम  करने  वाले  होते  हैं।  सरकार  का

 वहां  पर  प्रे  तौर  से  पाल्सी  डेसीबल  था.

 कि  दन  के  ऊपर  कोई  लेबी  नहीं  लगेगी।

 लेकिन  लग  गई  1  कैसे  लग  गई,  यह  कोई  महकमे

 वाला  नहीं  बता  सकता  :  मैं  इन  से  मिला ।  ये
 खुब्हैरान  कि  कसे  लगी।  ये  घुस  उस  को
 प्लीड  कर  रहे  थे।  किसी  तरह  दो  महीने

 बाद  फिर  सरकार  ने  उश्र  को  विदा  किया  |

 यह  क्यों  लग  गई,  क्योंकि  इस  के  जो  बडे

 बड़े  यूनिट्स  हैं  वह  समझते  थे  कि  जब  तक
 यह  इन  के  ऊपर  नहीं  लगेगी  तब  तक  हमारा
 कारोबार  नहीं  चल  सकता  और  उन्होंने

 नौकरशाही  से  मिल  कर  के  चोर  दरवाजे के

 रास्ते  से  इन  के  ऊपर  यह  लेबी  लगवा  दी।

 पिछले  साल  एक  केस  मैं  इण्डस्ट्री
 मिनिस्टर  के  साथ  प्लीज  कर  रहा  था।  आप

 संख्या में  लगे  हुए  हे  शादी  मानें  से  गरीब

 आदमियों  के  लिए  कम्बल  और  कपड़ा  कयार
 होता है।  भज  बह  शादी  वूल  बाहर  से  आता
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 tr  उस  बूल  से  याने  बनाने  के  लिए  कुछ
 कैस्पिनसे  एसोसिएशन हैं  वही  उस  काम
 को  करती  है,  बहीं

 उस
 का  याने  बनाएंगी  ।

 छोटे  इण्डस्ट्रियलिस्टस  और  हैंडलूम  बीस.

 कीं  तरफ  से  मैं  डेपुटेशन से  कर  इंडस्ट्रीज

 मिनिस्टर  के  पास  गया  और  उन  से  कहा  कि
 ये  लोग  बूढ  इस  काम  को  करें  तो  इस  में
 आप  को  क्या  एतराज है?  उन्होंने कहा  कि

 कोई  एतराज  नहीं,  इस  में  किसी  को  क्या

 एतराज  हो  सकता  है?  यह  तो  हमारी  नीति
 है  कि  हम  इन  को  रिलीफ  देना  चाहते  हैं,
 यह  हो  जाएगा।  लेकिन आज  उस  बात  को

 डेढ़ साल हो हो  गए।  कह  रहे  *  कि  इसमें

 अडचन है।  अड़चन  बड़ी  लावा  कौ  है--चाहे

 वह  टाटा  हों  या  बिड़ला  हों-वे  कभी  भी

 हैंडलूम  को,  स्माल  स्केल  सेक्टर  को  चलने

 नहीं  देंगे  वे  रकार  से  कोई  न  कोई  एक्साइज
 लगायें।  जिसकी कि  यह  उद्योग  पनप  न  सकें  1

 आज  नियम  377  के  अन्तर्गत  मैं  ने  इस  सदन

 में  यह  बात  उठाई  थी  कि  पंजाब  मे  50  हजार

 छोटे  कारखाने  बन्द  हो  गए  हैं  और  आगे  भी

 होंगे  क्योंकि  स्टील  नहीं  मिल  रही  है,  कोयला

 नहीं  मिल  रहा  है।  फिर  कहां  से  वे  टैक्स

 देंगे  और  कहाँ  से  अपने  मजदूरों  को  तनख्वाह
 देंगे?  सरकार  के  पास इसका  कोई  हल  नहीं  है  i

 लेकिन यह  ऐसी  विषम  परिस्थिति है  जिसमें
 सरकार  को  कुछ  न  कुछ  रिलीफ  देनी

 चाहिए।

 जहाँ  तक  उत्पादन का  सवाल

 है,  आज  एग्रीकल्चर  सेक्टर  आगे  बढ़  रहा

 है  लेकिन  उसके  मुताबिक  हमारा  इण्डस्ट्रियल

 सेक्टर  नहीं  बढ़  रहा  है।  पंजाब  में  अब  मगर-

 केन  का  उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  है  लेकिन

 शुगर
 मिल

 लगाने  के  लिए  लाइसेंस  नहीं  दिया
 जा  रहा है।  क्या  रुकावट  है,  मुझे  पता

 नहीं।  नौकरशाही की  रुकावट है  या  बड़े
 मिल  बालों  की  तरफ  से  रुकावट  है--पता

 नहीं।  लेकिन  आज  इस  बात  की  आवश्यकता

 है  कि  रेडटेपिज्म को  खत्म  करके  प्रोडक्शन

 बढ़ाने  के  लिए  शुगर  मिल  के  लाइसेंस  दिए
 जायें।  जितना  शग रं केन  हो  रहा  है  उसके
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 “ लिए  आप  किसान  को  क्या  राहत  देंगे
 बतो  तर  से  काल  बहत  फ  स  खी  क

 कौर  उसके  भाव  गिर  रहे
 है।

 सरकार  पर
 जोर  डाला  जाता  है  कि  सपोर्ट  प्राइस  निश्चित
 करे।  लेकिन अगर  टेक्सटाइल  मिल  खोलने

 का  सवाल  आता  है  तो  ब्यूरोक्रेसी  की  रुकावट
 आती  है,  एम  आर  टी  पी  की  रुकावट

 भाती  है।  दो  साल  हो  गए  हैं  लेकिन
 अभी  तक

 कम्पोजिट टेक्सटाइल  यूनिट  खोलने  की  बात

 तह  नहीं  हो  पाई  है।

 इसी  तरह  से  पेपर  मिल  की  बात  है।
 वहां पर  इतन:  अधिक  हिट.  का  हक  है,
 टेक्नालाजी  भी  उपलब्ध  हो  फर्जी  है  ।  लेकिन

 पेपर  मिल  नहीं  लग  सकती  है।  चावल  की

 इतनी  ज्यादा  हक  है  जिससे  कहते  हैं  सीमेंट

 तैयार  किया  जा  सकता  है  लेकिन दो  साल  बात
 करते  करते  हो  गए,  परिणाम  कुछ  भी  नहीं
 निकलता  है।  अगर  आपको  प्रोडक्शन  को

 बनाना  है  तो  फिर  रुकावट  व्या  है  ?  सरकार

 को  वार  शूटिंग  पर  ध्यान  देना  होगा  अबतक
 फील्ड  में  जाकर  मिनिस्टर  निर्णय  नहीं  करेंगे

 तबतक  व्यूरोक्नासी  कोई  काम  नहीं  होने
 देगी।

 जहां  तक  बेरोजगारी  दूर  करने  का
 सवाल  है,  आज  कारखानों  में  अगर

 वीवर्स  चाहिए  तो  व  नहीं  मिलते  हैं  ।

 बेरोजगारी  दर  करने  के  लिए  सरकार  को

 एजूकेशन  में  आमूलचूल  परिवर्तन  करना

 होगा  ।  इण्डस्ट्रियल  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के

 लिए  स्किल्ड  लेकर  चाहिए,  बी  ए.  और

 और  एम  ए  पाम  नहीं  चाहिए  1  एक
 वीवर  का  काम  बी.ए० या  एम०ए  पास

 नहीं  कर  सकता  है  ।  हमारे  पंजाब  में

 इंडस्ट्रीज  बहुत  हैं  लेकिन  उनके  लिए
 स्किल्ड  लेदर  नहीं  मिलते  हैं।

 मैं  पोस्ट  एड  ट्लोआफ  डिपार्टमेन्ट
 की  और  भी  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा
 आज  टेलीफोन  देने  के  लिए  सरकार  की

 एक  नीति  है।  वह  नीति  है--ओन  योयर
 ट्लीफोन ।  उसमें  75  परसेंट  आयी  है

 t



 405  Finance  Bill,  1979  VAISAKHA  5,  1901  (SAKA)  Finance  Bill,  1979  496

 अगर  कोई  5  हजार  खर्च  कर  सकता  है

 तो  उसे  फोरन  टेलीफोन  मिल  जाएगा  ।

 मान लीजिए  100  ट्लीफोन  देने  हैं
 उसमें  75  ओ  वाई  टी  वालों  को  मिलेंगे  ।

 बाकी  रहे  25  परसेंट  ।  उसमें  भी  10

 परसेंट  जनरल  और  15  परसेंट में  स्पेशल
 बौर प्री  वाले  हैं

 SHRIMATI  PARVAQHI  KRISH-
 ‘NAN  (Coimbatore):  Retired  Govern-
 ment  officers  and  Class—I  officers  are

 -coming  under  ‘special  category’.

 डा०  बलदेव  प्रकाश  :  जो  पांच

 हजार  खर्च  कर  सकता  है  वह  आज  ही
 टेलीफोन  ले  सकता  है  ।  दूसरी  तरफ

 जनरल  कैटेगरी  वालों  को  13-13  साल

 हो  गए  हैं  लेकिन  टेलीफोन  नहीं  मिला  ।

 मुझे  मिनिस्टर साहब  से  जवाब  मिला है
 कि  13  साल  तक  टेलीफोन  नहीं  दिया

 जा  सका i  तो  ऐसी  नीतियों  को

 रिवाइज़  करना  पड़ेगा  ।  इसमें  कहीं  न  कहीं

 कोई  गलती  है  ।  कोई  पांच  हजार  देता

 है  तो  कल  टेलीफोन  मिल  जायेगा।  तो  या

 हम  यह  समानता  लाना  चाहते  हैं  ।

 सरकार  इस  बात  पर  सोचे  कि  हेमें  दो

 साल  हो  गये  हैं  और  अगर  दो  सालां  में

 नीतियों  में  परिवतन  नहीं  कर  सकते,  तो

 कभी  भी  नहीं  कर  सकेगें  ।

 इतना  कह  कर  मैं  यह  बात  फिर  कहना

 चाहता  हं  कि  लघु  उद्योगों के  ऊपर,

 स्माल  सेक्टर  के  ऊपर  जो  30  लाख से
 15  लाख  आप  ने  कर  दिया  है,  उस  पर

 आप  फिर  से  बिचार  करें  ।  मैं  वित्त

 मंत्री  जी  का  इस  आत  के  लिए  स्वागत

 करता  हं  कि  उन्होंने  कुछ  रिलीफ़  दिये

 हैं  लेकिन  केरोसिन आयल  के  ऊपर  लघु

 उद्योगों  के  ऊपर  और  पेट्रोल  के  ऊपर  भी
 जो  रिलीफ  देने  की  आवश्यकता  है,  उस
 के  आरे  में  वित्त  मंत्री जी  विचार  करें

 और  कल  या  परसों  जब  अपना  जवाब

 दें  तो  इन  पर  रिलीज़  की  धोषणा  करें।
 ऐसी  मेरी  उन  स ेप्रार्थना है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  हूं
 SHRIMATI  PARVATHI  KRI-

 SHNAN  (Coimbatore):  Mr.  Chair-
 man,  Sir,  yesterday,  I  was  listening
 to  the  speech  of  the  hon.  Minister  of
 Finance.  I  was  reminded  of  the
 saying  of  Alaxender  Pope.  He  said:
 “Blessed  is  he  who  expects  nothing
 for  he  shall  never  be  disappointed.”
 Yesterday,  pre-empting  the  discus-
 sion  on  the  Finance  Bill,  a  most  un-
 usual  procedure  was  adopted  by  the
 hon.  Deputy  Prime  Minister  by  an-
 nouncing  further  tax  concessions  at
 a  time  when  he  was  introducing  the
 Finance  Bill.  Obviously,  it  seems
 that  he  has  decided  to  close  his  ears
 to  the  debate  even  before  it  took
 place.  Otherwise,  if  he  had  all  this
 in  mind,  surely  the  final  announce-
 ment  should  have  come  when  he  is
 replying  to  the  debate,  because  al-
 ready  this  budget  has  shown  what  a
 bankrupt  budget  it  is.  This  is  not  at
 all  a  budget.  This  is  a  bankrupt
 budget  of  a  bankrupt  government-—
 one  concession,  then  another  conces-
 sion,  then  one  more  concession  and
 so  on.  In  practice,  even  before  the
 budget  comes  into  being  as  a  totality,
 you  start  changing  here  and  there.

 Now,  firstly,  I  would  like  to  refer
 to  one’  thing  and  that  is  that  the
 bureaucats  sitting  in  the  Secretariat
 had  indicate,  according  to  the  Press,
 that  the  increase  in  prices  would  be
 to  the  extent  of  just  1  per  cent.  And
 yet  within  a  few  days  of  the  budget,
 everywhere  the  prices  started  going
 up  of  the  essential  commodities,
 apart  from  petrol,  diesel  and  kero-
 sene.  Kerosene,  in  my  opinion,  is
 an  essential  commodity,  particularly
 in  the  rural  area  about  which  the
 Deputy  Prime  Minister  is  never  tired
 of  speaking.  where  the  hon.  Minister
 of  Energy  has  not  been  able  to  reach
 and  give  electricity,  how  do  the  peo-
 ple  in  the  rural  areas  lit  their  huts
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 and  houses  at  night,  may  I  ask?  Do
 they  just  do  it  by  Aladdin's  lamp  or
 something  like  that?  Not  at  all.  They
 have  to  use  kerosene  and,  therefore,
 I  consider  that  kerosene  should  be
 eonsidered  in  our  country  as  an  es-
 sential  commodity  until  such  time
 as  the  Minister  of  Energy  is  able
 to  bring  all  energy  under  his  con-
 trol  without  it  being  ervatic  as  it  is
 today  in  almost  every  State  in  the
 country—both  coal  and  electricity.

 Take  the  case  of  prices  of  essential
 commodities  in  my  State  of  Tamilna-
 du.  The  rise  10  prices,  after  the
 budget  on  9-4-1979,  was  like  this:

 Take  cabbage.  This  is  a  vegetable.
 In  case  the  Minister  does  not  know
 and  perhaps  he  doe,  wot  knew.  It
 was  from  Re.  1  to  Rs.  240:  carrot—
 from  Rs.  1.20  to  Rs.  2.40;  tomatoes—
 from  Rs.  1  to  Rs.  2  a  kilo  This  is
 supposed  to  be  1  ner  cen’,  (Interrup-
 tions)  I  am  talking  about  Tamil-
 nadu.  Obvicus!y.  you  are  as  igno-
 rant  as  usual  about  the  South.  Beans
 —from  Rs.  1.50  to  Rs.  2.40  a  kilo?
 bringal—from  Re.  1  to  Rs.  1.20  a
 kilo:  There  the  summer  comes  ear-
 lier  and  therefore  the  prices  £0
 down  earlier,  Groundnut  ail—Rs.  7.80

 a  kilo;  refined  wil-—from  Rs.  2  to
 Rs.  10  a  Kilo  black  gram—from  Rs,  4
 to  Rs.  4.45:  I  dp  not  have  to  tell  you
 about  what  has  now  become  virtual-
 ly  a  national  dish—iddlie  and  ¢osa.
 They  cannot  be  manufactured  without
 blackgram  which  is  a  very  essential
 commodity,  I  am  sorry,  this  is  what
 is  happening  in  spite  of  you  or
 bsecause  of  you.

 AN  HON,  MEMBER:  This  is  in
 South.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  So,  this  is  what  is  hep-
 pening.

 Once  the  price  goes  up,  it  is  com-
 mon  knowledge  and  common  sense
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 in  a  capitalist  economy  Hike  ours,  they
 do  not  come  down.  Therefore,  a  tra-

 ders’  budyjet  is  being  sold  to  us  as

 rural  oriented  budget.  I  can  see

 hardly  any  rural  orientation  in  it.

 Similarly.  we  had  expected  that
 Chaudhuri  Charan  Singh  weuld  at

 least  come  forward  and  indicate  what

 measures  would  be  taken  to  prevent
 further  black  marketing  and  black
 market  money  being  generated  and  als>
 what  measures  will  be  taken  to  mop  up
 what  is  already  existing  there,  it  is
 said  to  be  to  the  tune  of  Rs.  14,600,
 crores.  Nothing  is  done  about  that.
 Instead,  turther  loopholes  =  are  beng
 opened  again  in  the  name  cel  rural
 development.  Because.  you  are  giviag
 tax  rebate,  income  tax  rebate  to  the

 corporate  sector:  for  carrying  out  50-
 called  ward  of  rural  development  or
 for  contributing  to  rura:  cevelopment
 training  on  programmes  that  have  see.

 approved.  What  is  going  10  te  the
 mointoring  machinery?  We  know  whe!

 happened  last  year.  In  the  name  of
 rural  development  money  is  siphoned
 of.  Will  you  please  tell  me  what
 monitoring  you  have  done  to  find  out
 whether  this  was  a  worthwhile  exercise
 or  not,  to  find  out  whether  you  are

 going  to  get  adequate  returns  in  term
 of  development  by  giving  such  a  tax
 rebaie.  No  such  picture  is  there  in
 the  Economic  Survey  nor  has  it  been
 given  by  the  Minister.  It  is  common
 talk  that  this  is  precisely  a  method  by
 which  the  cerporate  sector  can  generale
 their  black  money.  We  know  that  ihe
 corporate  sector  has  gone  into  the  agri:
 cultural  sector.  Today  you  have  capit-
 alism  in  the  agricultura]  sector  also;
 those  people  are  not  being  taxerl  tovay.
 On  the  other  hand,  there  is  not  a  wesc
 about  land  reform,  not  a  word  3०0
 what  employment  schemes  are  going
 to  be  drawn  up  for  the  rural  peopié.
 On  20th  March  you  witnessed  here  8
 great  sight  all  the  newspapers  said  that
 it  was  historic  not  seen  since  Inde~
 pendence.  Over  five  lakhs  of  agricul-
 tural  labourers  came  to  Delhi;  they
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 “were  mest  peaceful  and  did  not  distuch
 the  social  or  economic  life  of  Delhi.
 Though  five  lakhs  turned  out,  they  did
 not  ko  to  tea  shops  to  finish  off  the  tea
 or  they  did  not  ko  into  the  restau-
 rants  to  finish  cff  the  food  that  ws
 there;  they  came  with  their  own  food
 ‘packets.  They  came  here  with  one
 voice;  see  the  writing  on  the  wall:
 The  people  in  the  countryside  are  now
 on  the  march.  Theyhave  come  after
 the  announcement  of  your  pudget.  It
 is  not  that  they  feit  that  your  pudget
 was  going  te  deliver  the  goods.  They
 know  very  well  from  their  experience
 what  your  slogans  mean.  There  was
 once  the  slogans  garibi  hatao;  one  lady
 said:  garibi  hatgo,  she  was  ‘hataoed’,
 You  are  now  saying:  “rural  develon-
 ment”  you  wll  be  developed  in  a  dit
 ferent  direction  altegether;  you  will
 become  under-developed  in  the  country
 sooner  or  later  if  you  do  not  look  out.
 There  is  the  writing  on  the  wali.  You
 have  biven  the  green  light  to  the  cor-
 perate  sector  and  said  to  them:  Go
 along,  boys,  people  are  talking  of  black
 market  money;  now  you  do  rural
 development  and  you  will  get  income
 tux  rebate.  So  much  as  eleven  crores
 of  rupees  are  to  be  coilected  from  big
 business  houses  by  way  of  tax  arrears.
 An  ordinary  maa,  a  middle  class  em-
 ployee  cannot  evade  your  tax.  How
 van  he?  Because  these  are  deducted  at
 source.  But  these  people  have  got
 their  methods.  It  is  common  telx
 everywhere  that  the  corporate  sector
 has  two  lots  of  account  books:  eve
 for  the  tax  inspector  and  the  other  for
 themselves  and  their  families.  Then
 when  they  start  squabbiing,  government
 has  to  come  in  and  take  over.  There-
 fore,  I  should  like  to  remind  the  hon.
 Minister  that  the  concessicns  to  the
 corporate  sector  are  something  that
 should  be  abandoned.  I  hope  there  will
 be  further  announcement  that  there  15
 B0ing  to  be  tightening  up  of  the  cor-
 porate  sector.

 Then  the  other  thing  I  would  lke
 to  know  is;  the  financial  instituticns
 in  this  country  are  giving  a  large  8caie
 credit—such  as  the  LIC,  IDBI  and  so
 On,  to  various  companies  and  you  have
 your  ‘Directors  on  the  Boards  of  those

 Companies.  May  I  know  what  check
 up  or  what  monitering  is  done  about
 the  work  of  those  Directors?  I  think
 if  you  take  statistics,  the  position  is
 not  satisfactory.  Unfortunately;  we
 could  not  discuss  Company  Law  Affairs.
 That  is  why  I  have  fo  raise  it  now.  I
 would  like  to  knew  how  many  of  your
 officers  are  regularly  attending  the
 meeting,  checking  and  going  througn
 the  manner  in  which  those  Companies
 are  functioning.  I  do  know  that  many
 of  the  Directors  are  over-worked.  The
 Same  person  is  put  on  so  many  com-
 panies.  I  do  remember  when  we  had
 te.  take  evidence  of  Agro-Industrial
 Corporat.on,  we  found  that  the  Gov-
 ernment  representative  there,  or  the
 financial  institution  representative
 there,  quite  often  was  only  attend-
 ing  one  out  of  the  three  meetings  so
 that  he  does  not  lose  his  member-
 ship.  What  monotoring  is  done?
 Are  your  callinfi  for  the  Re-
 port?  Are  you  going  into  it?  I
 do  not  know  what  the  minious  in  your
 Finance  Ministry  are  doing,  apart  trom
 coming  out  with  this  r.diculous—1  per
 cent  business.

 You  have  got  a  deficit  budget  of
 Rs,  1.000  and  odd.  You  are  creating
 deficit  in  every  single  House  except
 the  higher  income  group  in  the  coune
 try.  There  is  a  deficit  budgeting  of
 15  per  cent  in  every  household  and  the
 officials  claim  1  cer  cent.  ObviouSly
 they  are  not  doing  their  home  work  ani
 they  are  not  bothered  absolutely  35  to
 what  is  the  reality  cutside.  Therefora,
 it  is  important  that  you  have  this
 monitoring  and  you  have  to  see  what
 the  financial  institutions  representatives
 are  doing  in  the  various  Boards  of
 Directors  of  the  different  companies.

 Now  I  come  to  the  question  of  small
 scale  industry.  ThiS  kind  of  juggiing
 with  figures—Rs,  1  lakh  ang  so  on,

 1  am  30  convinced  by  आ
 because  exemption,  as  one
 hon..  ember  said,  was  origi-
 nally  given  upto  Rs.  30  lakhs.
 Now  you  have  brought  exemption
 down  to  Rs,  15  lakhs.  Then  you  are
 giving  4  per  cent  between  Rs.  15  and
 Rs.  30  lakhs.  Above  Rs.  30  lakhs  you
 get  into  8  per  cent  again.  In  what  way
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 is  it  relief  to  the  ‘Sinall  Scale  Industry.
 I  would  like  to  know?  I  can  tell  you
 because  1  come  from  an  area  that  has
 got  a  very  wide  net  work  of  small
 &cale  industries  in  hosiery,  in  engine-
 ering  and  so  on.  If  2  per  cent  is  the
 return  on  Rs.  15  Jakhs,  that  goes,  Be-
 cause  when  they  reach  30  per  cent,
 4  per  cent  tax  is  there.  Then  what
 remains?  In  the  small  scale  industries
 or  in  the  smal}  properietory  concerns,
 there  are  not  people  with  big  reserves
 to  fall  back  upon.  Therefore,  I  would

 request  that  the  Minister  should  con-
 cade,  that  the  earlier  ceiling  of  Rs.  30
 lakhs  in  the  case  of  small  scale  indus-
 try  should  be  restored.  This  4  per
 cent  shoulg  not  be  there.

 I  do  not  want  to  go  into  the  question
 of  State  resources  because  many  hon.
 members  have  already  spoken  about
 it,  Therefore,  in  view  of  the  short
 time  at  my  disposal,  I  am  not  going
 into  that.

 Lastly,  I  would  like  ta  come  to  a
 very  important  point.  That  is  the
 point  of  the  old  age  pensioners,  Year
 afte,  year  this  matter  is  being  raised
 and  year  after  year  one  Finance
 Minister  goes  and  another  comes,
 whether  they  belong  to  the  Congress
 or  whether  they  belong  to  the  Janata,
 the  same  thing  continues.  We  have
 Pension  Act  of  1871  and  we  have  been
 free  since  1947.  But  the  rules  of  that
 Pension  Act  and  the  spirit  of  that
 Pension  Act  continue  haunting  the
 pensioners  in  our  country.  Every  time
 you  ameng  the  Pension  Rules.  It
 does  not  effect  those  who  have  retired
 earlier,  The  result  is  that  many  old
 age  pensioners  who  retired  before
 1978  do  not  get  the  benefit  of  all  the
 new  amendments  that  are  there  for
 the  pensioners  now.  These  people
 who  have  loyally  served  the  country
 nd  the  Government  during  their

 years  of  service  are  being  askeq  10
 continue  on  a  pension  that  was  based
 on  a.cost  of  living  which  wag  much,
 much  lower  than  it  is  now.

 Inflation  has  been  galloping  in  this
 country.  You  may  have  checked  it
 now.  But  during  those  years  when
 inflation  galloped,  their  pension  has
 remained  unchanged.  Here,  I  have
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 got  some  figures.  For.  instance,  now
 those  who  retired  before  1973,  some--
 one  was  getting  pension  of  nearly  Ras:.
 400/-,  Somebody  who  retired  in  the
 same  grade  in  1977  will  be  getting

 Rs.  519/-.  Somebody  who  retired  in
 between  1977  to  1979  will  get  Rs.  554
 and  so  on.  This  15  slightly  higher.
 But  there  are  some  who  are  getting
 a  pension  of  only  Rs,  60,  90  or  Rs.  120.
 Do  you  think  it  is  moral  that  this
 should  go  on?  Why  should  they  be
 penalised  because  they  retired  earlier?
 If  you  change  the  rate  of  pension,
 why  should  it  not  have  retrospective
 effect?  Don’t  tell  me  it  is  going  to  cost
 crores  ang  crores  of  rupees.  Rs.  11
 crores  are  just  going  like  that.  You
 have  collected  arrears.  I  know,  Mr..
 Satish  Agarwal,  you  have  been  very
 energetic  and  I  accept  that  your  ex-
 cise  collections  have  shown  a  good
 crop.  I  would  congratulate  you  on
 that.  Why  don’t  you  also  have  a  look
 at  the  pensionary  benefits?

 SHRI  SATISH  AGARWAL.  I  am
 not  in  charge  of  that;  I  am  in  charge
 of  revenue  collection  only,

 SHRIMATI  PARVATHI  KHISH-
 NAN:  We  have  made  an  amendment
 to  the  Pension  Act  whereby  if  a  Grade
 I  retired  officer  or  a  Supreme  Court

 Judge  happens  to  become  Minister  or

 Speaker,  he  continues  to  draw  his

 pension  and  his  salary  as  Minister  or

 Speaker.  But  the  poor  pensioner  who
 is  gettin  gonly  Rs.  60  should  not  be

 given  relief  by  amending  your  Pension
 Act!

 SHRI  VINODBHAI  छे.  SHETH
 (Jamnagar):  The  wife  of  the  ex~-

 Commander  in  Chief,  Gen.  Rajendra
 Singh—the  widow—is  getting  only

 Rs.  300  as  pension.  I  agree  with  you.

 SHRIMAT]  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  He  is  giving  more  facts.  Take
 it.  Every  day  the  pensioners  are  writ-
 ing  to  us.  Where  can  they  go  except
 to  the  Government  and  to  Parliament?
 Therefore,  I  would  request  the  Minis-
 ter  to  give  an  assurance  that  the  pen-
 sloners’  case  will  be  gone  into  and

 they  will  be  given be  relief  that  they
 are  asking  for.  Why  should  you  penal
 lose  them  for  committing  the  crime
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 of  living  longer  than  you,  expected
 them  to  live.  You  say,  “You  must  die
 on  such  and  such.  date  because  your
 pension  is  commuted”,  If  he  does  not
 die  by  that  date  he  is  to  be  penalised
 whereas  there  are  many  rejas  who  are
 living  off  the  fact  of  the  land!

 Lastly,  I  would  like  to  add  my  voice
 to  what  has  been  said  about  WIMCO
 workers.  There  are  8000  workers  who
 are  likely  to  be  thrown  out  on  the
 street,  28  per  cent  ig  all  that  the

 manufacturing  sector  ig  con-
 tributing.  In  January  1979,
 the  manufacturing  sector  hada
 meeting  with  Mr.  George  Fernandes,
 the  tub-thumping  Minister  on  the
 Treasury  Benches,  and  an  agreement
 was  reached  that  they  would  not  ex-
 pand  and  they  would  give  their
 technical  know-how  to  the  hand-
 made  sector.  Now,  why  should  they  be
 penalised?  Whatever  you  do,  please
 see  that  these  8009  worker,  continue
 in  employment  on  the  saMe  wages  and
 same  conditions  as  they  are  having
 now.  Also  please  guarantee  that  the
 workers  i  nte  cottage  sector  will  also
 get  sufficient  wages  commensurate  with
 the  needs  of  their  livlihood,  because
 remember  to  years  out  of  the  10  years
 for  eradicating  unemployment  have

 already  one  by.  You  have  got  only
 8  years  and  you  have  increased  un-
 empioyment.  I  would  like  to  know
 how  with  thi,  sort  of  budget  is  ever
 going  to  reach  your  ten  year  target
 because  in  any  caSe  in  another  three
 years  you  are  out.”

 SHRI  PABITRA  MOHAN  PRA-
 DHAN  (Deogarh):  Sir,  I  rise  to  sup-
 port  the  Finance  Bill,  containing  the
 financial  proposals  that  the  Finance
 Minister  and  Deputy  Prime  Minister
 announced  jn  the  House  in  his  budget
 speech,  Other  speakers  have  criticised
 that  this  Bill  and  the  budget  would
 not  serve  the  purpose  of  the  nation,
 nay  the  purpose  og  the  announcement
 that  had  been  made  by  the  Janata
 Party  before  going  to  elections.  In
 nay  the  purpose  of  the  announcement
 tuture  budgets  will  definitely  serve.

 We  the.  political  parties, .  political
 People  and  politicians,  mostly  rur  with

 the  hare  and  hunt  with  the  hound;:
 That  is  our  characteristic.  Themean-
 ing  is  that  we  go  on  demanding  money
 from  te  Government  to  be  distributed
 to  persons  on  the  one  hand  and  on
 the  other  hand,  when  the  Government
 imposes  taxes,  then  go  on  criticising
 the  Government  ang  creating  stumbl-
 ing  blocks  on  the  path  of  the  Gov-.
 ernment  to  realise  money,  to  impose
 taxes.  I  think,  this  double  dealing  on
 the  part  of  the  politics  will  neither
 help  the  society  nor  the  nation  at.
 large.

 While  supporting  the  Bill  from  the
 core  of  my  heart  I  would  say  rather
 appeal  and  after  appeal,  I  demand
 from  the  Finance  Minister,  Mr.  Charan
 Singh  who  is  known  in  the  country  to
 be  a  clean  politician  and  clean  admi-
 nistrator,  that  he  must  look  into  the
 fact  that  of  the  entire  sum  of  money
 that  is  given  to  the  bureaucrcy  for  ex-
 penditure  for  developmental  works,  50

 per  cent  is  mis-spent  in  the  form  of  in-

 terception,  embezzlement,  misappro-
 priation,  bribery,  extravagancy  luxury
 and  misuse.  How  it  js  misused,  I
 have  a  riugh  calculation.  Political

 interception  15  per  cent.  It  doeg  not
 mean  the  ruling  party  alone  but  all
 the  political  parties.  Official  exrtava-
 gance  12.5  per  cent,  contractors’  profit
 12.5  per  cent,  labour  exploitation  4  per
 cent,  donations  3  per  cent  and  luxuries
 3  per  cent.  Thus,  it  comes  to  50  per
 cent.  It  may  be  a  little  more...

 SHRI  VASANT  SATHE:  From
 where  did  you  gat  this  12.5  per  cent?

 SHRI  PABITRA  MOHAN  PRA-
 DHAN:  This  is  my  experience.  This

 ig  not  the  venue  to  disclose  that.

 MR.  CHAIRMAN:  H  is  a  former
 Chief  Minister.

 SHRI  PABITRA  MOHAN  PRA-

 DHAN:  The  Finance  Minister  who-
 is  a  clean  person  and  clean  admini-
 strator,  s  supposed  to  contro]  the”

 finances  of  the  nation  of  the  Govern-
 ment.  Till  now  from  the  very  beginn-
 ing  after  Independence,  it  has  been
 earmarked  in  every  Parliament,  in

 every  state  Legislature,  everywhere  it

 ig  spoken,.  remarked  and  critised  that
 there  is  bribery  in  bureaucracy  which
 has  become  rampant  and  open.  पा
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 “no  Government  till  now  has  made  any
 ‘effort  to  check  it.  I  expect  that  the
 present  finance  Minister  will  make

 “efforts  and  schemes  so  that  it  may  be
 checked;  if  not  in  one  year,  yet  at
 the  end  of  three  years  it  can  be
 ‘checked  upto  at  least  90  per  cent.  I
 ‘ean  say  from  my  experience  that  if
 efforts  are  made  sincerly  and

 sseriously,  it  can  checked  upto  90  per
 ‘cent.  This  misuse  of  money  is  monstly
 “taking  place  in  the  public  sectcr
 ‘organisations,

 Now  there  is  the  bogey  of  nationa-
 “Jisation  and  socialisation  of  everything.
 “From  my  experience  and  information
 ‘I  am  bold  enough  to  say  that  of  alJ

 the  nationaliseq  and  socialised  public
 concerns,  90  per  cent  are  running  at
 a  joss  because  of  this  interception,

 ‘pribery,  bureaucracy,  lavish  expenses
 and  So  on  and  so  forth.  There  is  a

 -demand  to  nationalise  this  industry  oF
 socialise  that  business.

 116.56  hrs,

 [Surr  DurrenpraNnatH  Basu  in  the
 Chair]

 “Weil,  you  may  do  it;  I  have  no  objec-
 ‘tion  to  that.  But  unless  the  nationalis-
 ed  and  socialised  industrie,  and  cor-
 porations  which  are  under  the  different
 ‘Ministries  show  profits,  you  have
 neither  the  moral  right  nor  adminis-
 trative  right  to  further  nationalise  or
 socialise  any  industry  or  business  in
 ‘the  interest  of  the  nation,

 4  reag  in  the  papers  the  other  day
 ‘that  the  Prime  Minnster  had
 remarked  that  if  any  industry
 cannot  be  run  profitably,  then  the

 “blame  wil}  be  laid  on  the  head
 of  the  corporation  ard  he  should  be
 removed.  The  nation  exzetts  ihat
 when  the  Prime  Minister  has  said

 ‘something,  the  Government  must  act
 up  to  that.  Since  two  Ministers  of

 “State  of  the  Finance  Ministry  are  pre-
 sent  here,  they  should  try  to  imple-
 ment  it.  If  any  Corporation  under  the
 Government  is  running  at  a  loss,  the

 “head  should  be  asked  to  explain  it  end
 “fhe  cannot  explain  it  satistactorily,  he
 should  be  removed  from  service.  Under

 ‘the  present  ‘law,  their  inebility  to  run
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 the  business  or  industry  35  sufficient
 enough  to  prove  that  they  are  incom-
 petent  and  so  they  should  be  removed
 without  assigning  any  reason.  Let
 them  go  to  the  court  of  law;  the  court
 of  law  wil,  not  accept  what  they  say,
 24  you  proceed  properly.

 The  money.  that  goes  to  the  States
 from  the  Centre  is  also  meeting  the
 same  fate.  Even  ‘houzh  the  Centre
 has  no  direct  contro)  over  the  State
 Governments,  in  my  opinion,  you  are
 a  supervisory  and  inspecting  authori-
 ty.  But  your  officars  neither  super-
 vise  nor  inspect  properly  with  sinceri-
 ty  and  wholeheartedness.  This  is  my
 ex  perience.
 17  hrs,

 Then  I  come  to  the  fact  hiw  this
 Gevernment  money  which  is  to  be
 spent  for  the  development  and  the
 well-being  of  the  nation  is  Leing  mis-
 spent.  For  the  last  two  years  this
 Janata  Government  has  launched  a
 scheme  to  be  executed  in  the  rural
 aveas  to  give  employinnt  to  those  ner-
 sons  who  are  willing  to  do  manual
 work  and  get  employment.  Another
 thing  is  that  wheat  valuing  hundreds  af
 crores  of  rupees  is  being  sent  to  the
 different  States.  In  my  op:nion  and
 from  my  experience  1  can  boldly  say
 that  in  some  cases  a  maximum  of  40
 per  cent  grain  hag  bean  properly  uti-
 lised.  in  some  cases  30  per  cen-,  fh
 some  cases  25  per  cent  and  in  some
 areas  not  even  10  per  cent.  But  the  re-
 sult  has  been  shown  to  be  cent  per
 cent.  This  Government  gives  monev,
 gives  grain,  give,  commodities  and
 every  thing,  but  it  does

 not  take  steps  to  See  whether
 this  is  properly  used  or  not.

 1  woulda  say  that  wheat  had  been  given
 1०  the  different  States.  The  Govern-
 ment’s  rate  of  wheat  by  then,  that  15

 2  year,  back,  was  about  Rs,  130  oF
 Rs  140  a  quintal.  But  this  wheat  was
 given  to  the  contractors  who  took
 charge  of  doing  the  work.  The  con-
 tractors  sold  Government  wheat  at  the
 rate  of  Rs.  80  ४  quintal.  Thig  is  a
 known  and  a  proven  thing.  1  support
 the  Government,  the  people  support  the
 Government,  they  are  ready  to  pay
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 their  taxes.  They  are  not  opposing  it.
 It  is  we  that  political  people,  we  the

 press  people,  we  tlie  vociferous  people
 ‘who  are  objecting  to  that.  But  they  are
 not  objecting.  What  they  are  objecting
 is  that  the  money  which  is  being  spent
 for  them  is  not  reaching  them.  की  pet
 cent  of  it  is  going  under  misappropria-
 tion,  embezzlement,  aistiibution,  dona-
 tlon  etc.  and  the  regt  १2  the  50  per  cent

 has  also  been  destreyed  this  way  or
 that  way.  So,  (he  complaint  made  by
 the  masses  18  that  the  money  that  is  to

 be  spent  for  them  should  be  controlled
 properly.  But  they  are  not  complain-
 ing  that  you  imposed  one  paisa  for
 one  match  bex.  That  is  not  their  com-

 plaint  but  that  is  my  complaint  be-

 cause  I  am  partisan,  I  am  fond  of  get-
 ting  votes  and  I  am  running  with  the

 hare  and  hunting  with  the  hound.

 Now,  the  question  of  removal  of  un-

 employment  has  been  raised  by  some

 hon.  Members.  As  |  hive  previously
 suid—today  also  J  have  said-no  gov
 ernment  on  earth  in  the  entire  world
 under  the  circumstances  which  are  now
 in  existence  in  India  will  be  able  19
 eradicate  educated  unempioyment
 within  a  speciie:t  period.  Neither
 Indira  could  do  nor  ny  Prime  Minister
 and  my  Finance  Minister  can  do  that.
 But  they  are  promising  to  get  the  un-

 employment  problem  removed  in  190
 years.  प  them  do  t.J  shall  he  ha;  py
 But  unless  and  until  there  is  control
 of  the  birth  rate,  change  of  the  educa-
 tion  system,  you  cannot  remove  tmem-
 ployment  even  in  20  years  to  come.  As
 the  years  go  on  the  numer  of  educated
 unemployment  wil]  go  on  increasing  be-
 cause  now-a-days  the  students  are  not
 reading.  They  simply  mark  their  at:
 tendance,  that  15  sufficient.  Whether  it
 is  11  plus  2  plus  3,  at  the  end  of  13

 years  they  get  q  degree  of  graduation,
 and  then  they  say:  We  are  graduates,
 give  us  jobs,  or  we  will  gherao  you  oF
 throw  ,tones  or  soda  bottles  at  you.
 So,  the  Ministers  are  obliged  fo  make

 plece-meal,  half-hearted  happy-g0-
 lucky,  provision  and  give  some  em-
 ploment,  half  employment  or  under
 employment  to  some  of  them.

 So  far  as  garibi  hatao  is  concerned,
 Shrimati  Indira  Gandhi  tried  to  remove
 poverty,  but  instead  of  iemoving
 poverty,  she  behaved  in  such  क्ष  way
 that  the  poor  were  removed  in  great
 numbers.  We  wre  also  trying.  Let
 our  efforts  he  successtul.  Poverty  can
 be  removed  only  if  the  persog  who  15
 poor  tries  his  level  best,  sincere  ‘est,
 te  remove  if.  How  cai  you  remove
 the  poverty  of  थ  person  by  =  giving
 Rs.  2000  to  him  to  construct  a  house?
 1  go  not  accept  this  theory  that  by
 giving  9  poor  man  Rs.  00  Tor  getung
 a  house  constructed,  you  can  remove

 his  poverty,  because  out  of  that  Rs.  500
 will!  be  taken  by  the  contractor  and
 Rs.  300  by  some  polilical  workers  o
 Miy  party  or  your  party  or  any  burty.
 With  the  remaining  Rs.  1009  how  can
 you  remove  his  poverty,  I  do  not  under-
 stand  it.  So,  efforts  should  be  made  to
 help  sincere  people  who  are  deter-
 mined  to  remove  their  poverty,  50  that
 they  become  better  cff,

 With  these  words,  I  expect  that  the
 Finance  Minister  the  Ministers  of
 State  and  the  Ministry  will  try  their
 best  to  control  the  finances  so  that
 what  the  nation  desires  may  be  ful-
 filled.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 Today,  while  speaking  on  the  Finance
 Hit,  1  thought  I  would  take  the
 opnortunity  of  rising  certain  funda-
 mental  issucs  of  the  economy,  rather’
 than  go  on  the  routine  debate  about
 the  figures  and  the  provisions  made |
 under  various  heads,  which  is  a  cleri-
 eal  exercise  that  the  administration
 does,  the  routine  budget  methodoly,  :
 I  thought  I  would  utilise  this  time  to  ,
 ask  the  question:  have  we  thought,  or  i
 are  we  thinking  at  least  now,  in”
 view  of  the  fact  that  the  parliamene-  |’
 tary  system  has  found  a  missing  gap  ‘.
 of  having  an  alternative  party  of}
 having  a  national  dialogue  about  the”
 basic,  fundamental  economic  proposi=:.
 lions?  All  of  us  desire  that  India  and,
 the  entire  people  of  India,  64  crores:
 now,  should  have  अ  balanced  gll-:
 round  growth,  Right  from.  the:
 beginning,  every  leader  has  been  sa¥~.
 ing  this.  Actually,  the  whole  eCOnCHIY,,
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 the  planned  economy.  that  we  edopted
 wag  to  achieve  this  objective.  Let  us
 evaluate  at  least  now—I  have  said  it
 before  also;  it  can  be  said  that
 ‘because  there  was  all  one  party,  they
 did  not  bother  and  they  had  their  set
 ideas  and  all  that,  alright—at  least
 now  let  us  think  nationally  whether
 our  direction  is  correct  or  not.  If  you
 adopt  a  system  of  economy,  where  the
 effort  of  economic  activity  leads  to
 capital  formation  and  that  capital
 information  ig  allowed  freely  10  be
 accumulated  in  the  hands  of  the  few
 in  the  name  of  freedom,  free  enter-
 prise  or  whatever  you  may  have,  then
 the  result  will  be  the  present  struc-
 ture  that  we  have,  the  state  of
 economy  that  we  have.  We  have  seen
 that  a  question  wag  asked  some  15
 years  back,  where  is  the  wealth  going,
 where  is  the  growth  going?  It  was
 found,  when  a  Committee  was  appoirt-
 ed  for  this  purpose,  that  there  is  a
 parallel  economy  growing  in  this  coun”
 try,  the  economy  of  blackmoney,  The
 last  Select  Committee,  which  was
 appointed  to  find  out,  the  extent  of

 Dlack-money  in  this  country  ang  how
 to  narrow  it,  found  that

 approximahe-
 ly  ‘the  “exten  of  'biock-money
 and  unaccounted  7  ificorne  in
 this  country  would  be  to
 the  tune  of  Rs,  20,000  crores,

 ‘not  in  cash,  but  in  assets,  Tiquid  assets
 and  properties.  Now,  ere  we  going
 tb  have  a  system  as  long  as  this  con-
 tinues—call  it  capitalism;  if  you  do
 not  like  it,  call  it  whatever  you  may
 Mike—where  ४  few  grow  at  the  ccst
 of  many,  where  a  vertical  growth
 takes  place  and  a  horizontal  periphery
 of  poverty  persists?  We  have  seen
 that  today  the  people  who  have  the
 purchasing  power  in  this  country  to
 buy  any  consumer  goods  in  the
 market  are  about  3  crores,  whose

 monthly  income  ig  about  Rs.  200  per
 month.

 My  friend,  the  hon.  Finance  Minis-
 ter  can  find  out  and  let  us  have  the
 figures,  if  my  figures  are  wrong.  I
 have  been  saying  about  this
 for  so  many  years.  1  would
 like  ७  stand  corrected,  #
 tr”  am  wrong.  Those  whose
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 ‘monthly  income  is.
 above

 Rs,  1,000  are
 hardly  1.7  per  cent...  Those,  “whose
 annual  income,  assesseq  to  income-
 tax,  is  above  Rs,  1  lakh,  are  about
 3000  individuals  and  corporate  bodies
 and  they  pay  about  80  per  cent  af
 your  tax,  The  entire  nation’s
 economy  is,  in  effect,  controlled  by
 these  3,000  assessees.  This  is  the

 result  of  allowing  ag  capitalist  system
 of  economy  to  continue.  It  is  not
 the  fault  of  the  capitalists;  it  is  the
 fault  of  the  capitalist  system  which
 is  inherent  jin  the  economy  itself.  That
 is  why  it  was  agreed  and  decided  that
 we  must  adopt  a  different  system.
 That  system  was  socialist  system,

 Some  people  have  objection  even  to
 that  word.  I  will  not  quarre!,  But
 let  me  quote  here  Gandhi.  We  now
 talk  of  Gandhian  socialism.  What

 has  Gandhi  to  say  about  the  concept
 ‘of  socjalism?  What  are  the  basic
 criteria  of  economy?  If  it  is  to  be  an
 egalitarian,  a  just  economy,  what
 should  be  the  basic  criteria?  This  is
 what  Gandhi  hag  to  gay  in  the  book
 ‘entitled  “The  Coming  Struggle  for
 Trusteeship"  by  Kamala  Gadre,  on
 ४  42,  under  the  heading—Destroy
 Capitalism,  Not  Capitalists.  I  quote:

 “By  the  non-violent  method  we
 seek  not  to  destroy  the  capitalists,
 we  seek  to  destroy  capitalism.  We
 invite  the  capitalist  to  regard  him-
 self  8  trustee  for  those  on  whom  he
 depends  for  the  making,  the  reten-
 tion  and  the  increase  of  his  capital.”

 Further,  he  says;
 “Socialism  was  not  born  with

 the  giscovery  of  the  misuse  of
 capital  by  the  capitalists.  As  I  have
 contended,  socialism,  even  com-
 munism,  is  explicit  in  the  first  verse
 of  Isopanishad.”

 That  verse  is  well-known.

 इशावास्यभिद  सबों  यत्किचित  जगत्याम  जगत।

 येन  त्यक्तैन  भूंजीथा  :  मागृद्य:  कथ्य  स्विदूधनं।
 He  says,  “All  this  whatsoever  moves
 in  this  moving  world,  is  pervaded  by
 God.  Through  such  reunciation  you
 may  enjoy.  Do  not  covet;  ‘for  whose,

 “indeed,  is  wealth?
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 Later  on,  he  says:
 “There  is  no  other  choice  than

 petween  voluntary  gurrender  on  the
 part  of.  the  capitalist  of  superfiui-~
 ties  ang  consequent  acquisition  of
 the  real  happiness  of  all  on  the  one
 hand,  and  on  the  other,  the  impend-
 ing  chaos  into  which  if  the  capitalist
 does  not  wake  up  betimes,  awaken-
 ed  but  ignorant  famishing  millions
 wil]  plunge  the  country  and  which
 not  even  the  armed  force  that  a
 powerful  Government  can.  bring  into
 play,  can  avert.”

 This  is  the  warning  Gandhiji  had
 given  a  long  time  back:

 “A  violent  and  bloody  revolution
 is  a  certainty  one  day  unless  there
 is  a  voluntary  abdication  of  riches
 ang  the  power  that  riches  give  and
 sharing  them  for  the  common  good,”

 This  was  the  concept  of  Gandhiji.
 Then,  later  on,  in  preparing  his  for-
 mula  for  trusteeship,  these  were  his
 points:

 “Trusteeship  provides  a  means  of
 transforming  the  present  capitalist
 order  of  society  into  an  egalitarian
 one.  It  gives  the  present  owning
 class  a  chance  of  reforming  itself.
 It  is  based  on  the  faith  that  human
 nature  is  never  beyond  redemption.

 It  does  not  recognise  any  right  of
 ‘private  ownership  of  property  ex-
 rept  so  far  as  may  be  permitted  by
 Society  for  its  own  welfare.

 It  does  not  exclude  legislative
 tegulation  of  the  ownership  and  use
 of  wealth,

 Thus,  under  state-regulated  trus-
 teeship,  an  individual  will  not  be
 free  to  hold  or  use  his  wealth  for
 Selfish  satisfaction  or  in  disregard
 of  the  interests  of  society.”

 How  succint  and  how  beautifully  the
 Whole  concept  of  socialism,  within
 he  framework  of  a  democratic  set-

 Up,  has  been  put!  What  are  we  doing
 bout  it?  Ag  y-have  said,  it  is  not  the
 fault  of  an  jndividual:  it  is  the  fault

 of  the  system.  Today  you  have  willy-
 nilly  accepted  a  capitalistic  system.
 And  what  is  the:crux  of  that  system?
 It  is  that  capital  formation  must:  be
 allowed  to  take  place  in  the  hands  of
 a  few;  they  must  be  free  to  do  that.
 And  you,  as  the  Government,  will  only
 ask  for  a  share  of  it  in  the  form  of
 taxation  so  that  you  may  use  it  for
 running  the  Government  and  also  for
 welfare  activities.  So,  first  you  give
 the  freedom  to  earn  cavital  and
 accdummulate  capital,  and  then,  by
 taxation,  you  try  to  get  part  of  it.
 When  he  is  given  the  freedom  he  says
 ‘why  should  I  give  it  to  you?  I  will
 hide  part  of  it  and  show  you  only  मे
 small  portion;  you  can  tax  that’.  So,
 in  the  system  itself,  the  fault  lies.

 Then,  you  have  the  budget.  What
 is  the  budget?  It  is  a  system  of
 taxation,  a  capitalistic  system.  You
 can  go  on  experimenting  years  on
 end,  and  every  day  or  every  year  you
 can  prepare  a  budget,  read  it  out  and
 then  bring  the  Finance  Bill.  I  beg  of

 you,  let  a  man  like  Choudhury  Charan
 Singh,  who  has  dynamic  ideas  about
 the  welfare  of  the  rural  people,  start
 a  national  dialogue,  to  think  of  this
 basic  issue.  Are  we  going  to  con-
 tinue  with  the  system  which  breeds
 the  growth  of  exploitation  by  the  few
 of  the  many?  This  is  jnherent  in  the

 fysterm.  I  ४  ०  particularly
 ehamoured  of  these  words,  but
 Gandhiji  used  them  when  he  said  t
 am  more  of  ४  socialist  ang  a  better
 communist  than  many  socialists  and
 communists’,  All  right,  if  you  do  not
 like  the  words  ‘socialist’  and  ‘com-
 munist’,  I  am  not  going  to  quarrel  with
 you.  I  am  only  asking,  whether  there
 shoulg  be  a  change  in  the  system  or
 not,  whether  a  change  in  our  demo-
 cratic  set-up  can  be  brought  about.

 Economic  activities  are  two-fold:
 they  are  productive  and  distributive.
 If  you  have  a  contro]  on  national  pro-
 duction,  why  should  there  be  this

 dichotomy  of  two  sectors,  the  public
 sector  and  the  private  sector?  There
 is  only  one  sector  in  the  country,  the

 people’s  sector  or  the  national  sector.
 So,  why  should  there  be  this  difference,
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 in  the  distribution  also?  Therefore,

 if  you  have  this  idea,  then  the  entire

 national  trading  activities  can  be

 brought  under  one  umbrella,  Just  as

 the  Medica]  Practitioners  ‘are  com-

 pulsorily  registered  under  the  Indian

 Me  eal  Council’s  Act,—otherwise  they

 cannot  practice—the  entire  trading

 and  industrial  community  should  be

 registered  under  one  industrial

 national  society.  Then  you  can  decide

 the  priorities.  Priorities  must  be

 decided  as  an  in-built  mechanism.  For

 that  I  would  suggest  that  in  every

 industry  there  should  be  a  ‘Trimurt?

 of  control—that  is,  an  equal  propor-

 tion,  in  the  management,  of  workers

 who  produce,  of  entrepreneurs  of

 capitalists  who  have  got  the  money

 and  of  the  Governmental  or  finoncing

 agency  which  today  provides  80  per

 cent  of  the  finances.  Imagine  having

 this  structure  in  every  industry.  Today

 the  main  blood-money  is  made  by

 manipulation  of  the  stores  that  you

 buy  and  what  you  sell—the
 raw

 material  and  the  finished  product.  It

 is  there  that  the  whole  thing  js  mani-

 puiated.  So  if  the  ‘Troika’  or  ‘Tri-

 murti  is  there,  it  will  be  able  to

 safeguard  all  jnterests.  An  in-built

 mechanism  must  be  provided in
 the

 running  of  the  system.  Do  it  for  all

 industries  in  this  country,  at  the

 national  level,  for  distribution  and

 ‘production  also.  If  you  have  one

 nationaj  marketing  organisation,  every

 retailer  will  be  a  member  of  that

 organisation  95  also  the  wholesaler.

 Let  it  be  headed  by  9  whole-saler;
 it  does  not  matter.  Then  you  will  be

 able  to  regulate  and  say:  ‘Look,  what

 is  your  profit  at  the  wholesale  point?’,

 My  friend  Shri  Agarwal  is  a  know-

 ledgeable  person  in  the  field  of  trade,
 Will  1%  per  cent  be  al  IJright?  All

 right,  you  may  tell  the  wholesaler
 that  he  can  take  2  per  cent.  He  should
 be  very  happy.  My  friend  Shri
 Kanwar

 Lal  Gupta  should  also  be

 able  to  tell
 us

 about  this,  because  he

 as  ted  with  trade,  Is  14  per
 right?

 am  ‘not  connected,
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 SHRI  VASANT  SATHE:  I  have

 collected  it  from  his  brother  Shp;

 Bhaniram  Gupta  who  is  President  o¢

 the  Wholesale  Traders  Association.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:

 Then  you  quote  him  and  not  me,

 SDHRI  VASANT  SATHE:  All  right

 I  will  quote  Mr.  Bhani  Ram  Gupta

 He  said,  ‘one  and  a  half  per  cent’.  [

 said,  ‘If  I  give  half  a  per  cent  more

 और  वह  तो  माला  माल  हो  जायेंगे  साहब  |

 He  said  that  they  would  be  very

 happy.  So,  two  per  cent  there.  Then,

 coming  to  the  retailer  23  103  per

 cent  is  their  return.  Give  them  five

 per  cent.  Ali  the  retailers—they  may

 be  very  happy.  See  the  difference

 now.  I  am  coming  to  the  crucial  point

 in  which  Mr.  Charan  Singh  is  interest-

 ed,  You  want  to  give  a  remunerative

 price  to  the  agricultural  producer

 without  affecting  the  consumer.  Is  it
 not?  If  you  want  to  improve  the

 standard  of  life  in  the  rural  areas  an¢

 have  better  minimum  wages  also  for

 the  workers,  how  can  you  do  it  unless

 you  give  a  remunerative  price  to  the

 producer?  Now,  you  can  say,  ‘I  want

 Rs.  130  to  be  paid  for  a  wheat  pro-

 ducer;  Rs.  100  for  a  rice  producer’.
 You  say  that  and  see  the  beauty.

 What  is  the  margin  ऊ  between

 there  is  a  national  marketing  ०8

 nization  to  regulate  all  trade?

 seven  per  cent  is  added,  it  comes  [
 Rs,  140  or  Rs,  143.  Now,  at  the  13

 retail  shop  in  the  country,  withol

 any  harm  to  the  trader,  without  ext

 ploiting  or  harming  the  trader,  xa
 can  sell  it  for  Rs.  140  per  quint®
 And  how  happy  the  consumer  will  ee

 Today  the  consumer  is  paying
 Rs.

 or  Rs.  300  in  the  black  market.  we
 I  am  trying  to  emphasize

 is
 A

 There  has  to  be  ध  national  regula?

 There  cannot  be  a

 method...

 nalf-hea?

 AN  HON.  MEMBER:  What

 transport?
 i

 SHR]
 VASANT  SATHE:  दि

 ग
 cent

 is  included  in  that  two  La

 सुतली  का  टुकड़ा  तक  ।
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 Thig  was  what  Mr,  Bhani  Ram  told
 me.  Even  assuming  that  transport  is
 not  added  there  and  you  add  it  now,
 it  cannot  go  haywire;  in  between  the
 cost  cannot  become  Rs.  2  per  kilo.
 Therefore,  with  an  inbuilt  mechanizm
 for  distribution,  a  National  Marketing
 Organization,  we  can  achieve  this.  If
 any  one  defaults,  his  licence  must  be
 cancelled  and  he  should  be  put  in  jail
 for  the  anti-social  ang  anti-national
 activity.  Don’t  have  any  mercy  there.

 Now  you  can  determine—once  you
 have  this  marketing  control—what
 should  be  produced  in  the  rural  areas.

 Now  what  is  the  difficulty  about  pro-
 ‘duction  jin  rura]  areas?  You  are  so
 much  interested  in  rural  areas  and
 employment.  Thi;  is  the  crux  of  the
 problem.  Why  is  emp!oyment  not
 possible?  Whatever  thev  produce,
 there  is  no  market  because  the  market
 is  only  in  the  urban  areas.  I  always
 give  this  example  of  soap.  A  soap
 produced  by  an  intelligent  matri-
 culate  or  chemist  in  a  rural  area  will
 not  scll  because  the  big  companies
 who  produce  soap  advertise  their  soap
 in  every  village.  Any  one  listening
 to  the  transistor  or  radio  feels  that
 he  or  she  must  use  the  Lux.  Why?
 Because  Hema  Malini  uses  Lux,  That
 is  the  advertisement.  How  much
 money  is  spent  on  advertisement?
 ‘What  king  of  economy  are  we  having?
 र  is  an  artificial  economy.

 Take,  for  example,  chappals,  That
 has  been  monopolised  by  the  big
 houses,  The  other  day  Guptaji  and
 Myself  were  discussing  in  that.  Com-
 mittee.  We  found  that  a  pair  of
 chappalg  or  sandles  worth  Rs.  30  are
 sold  by  Bata  in  the  shop  for  Rs.  79.99.
 You  will  be  amazed  to  hear  this.  This
 is  the  exploitation.  How  can  you  run
 the  economy?  How  can  you  give
 ‘employment  in  rural  areas,  I  ask
 You,  with  this  economy  running.  a
 Mini-India  for  three  crores  of  people?
 The  entire  productive  activity  in  this
 country  is  for  these  three  crores  which
 Constitute  the.  rea,  market.  The  60-
 crére  people  do  not  constitute  the
 Market  at  all.,  What  kind  of  a  thought.
 ate  you  giving  to’  this, I  ask.  This  has
 nothing  to  do:  th  the  Party.  7  beg  of.

 this  Government:  let  us  have  a  smal}
 group—Mr,  Agarwal,  you  and  some
 others—of  people  who  are  willing  to
 give  thought  to  this  basic  issue:  Let
 us  come  together.  Let  us  have  a
 national  dialogue  on  this.  It  is  only
 then  we  can  solve  it.  J  tell  you  there
 is  so  much  manpower  in  our  country.
 So  many  goods  ca  be  produced.  The
 goods  are  there.  If  you  give  the
 purchasing  power  to  the  man  in  the
 rural  areas,  ag  I  said,  you  should,
 immediately  there  will  be  employment
 and  you  can  flood  the  world  with
 goods.  So  such  labour  force  is  there
 in  this  contry.

 The  economy  has  to  be  changed.
 A  structural  change  in  your  economy
 Will  hive  to  be  bough?  ehont,  The
 capitalist  stcuctuze  wil)  have  to  be
 destroyed.  Of  course,  Gandhiji  want-
 eq  it  to  be  done  in  a  peaceful  manner
 and  in  a  democratic  manner  and  unless
 you  do  that,  there  is  no  use  of  all  this
 budgeting.  This  budgeting  and  taxa-
 tion  js  nothing  but  wanting  a  share
 in  the  loot.  That  is  what  your  taxa-
 tion  idea  and  concept  is,

 Therefore,  if  you  want  to  go  ahead,
 with  this  go  ahead.  God  bless  you.

 Go  ahead  with  this  rigmarolo  of  our
 whole  exercise  of  a  capitalist  eco-
 nomy.  But  you  will  not  be  able  to
 solve  the  problem  of  this  country.
 Employment  is  impossible  because
 you  have  no  wherewithal  to  provide
 either  the  productive  activity  or  the
 market  and  you  do  not  want  to  control.
 I  say  it  is  possible  within  the  demo-
 eratic  set  up.  For  heaven’s  sake  I
 appeal  again.  The  time  has  come.
 We  are  going  astray  on  non-issues
 and  on  non-priorities  in  this  country.
 On  the  basis  of  caste,  religion  and
 everything,  the  whole  nation  is  going
 to  get  derailed.  This  is  the  only
 economic  and  real  problem.  Let  us:
 all  get  together.  I  would  beg  of  the
 Prime  Minister,  the  Deputy  Prime
 Minister  and  everybody in  the  Janata
 Party  and.  everyone  “in.  this  country.
 Let  us  start  a  national  dialogue  and

 .  the  time  is  now.  7...
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 fate  पुना,  श्रीपाद  शास्त्र]

 के  कुछ  प्रान्तों  के  जिले  लिए  गए
 हैं  जिन  में  यह  काम  चल  रहा  है  ।  इस

 किसकिस  जिले  में,  किस-किस

 ड  7

 अ  ञ  हु  े  ा  4  अै
 हैं

 हिंसार

 ह

 अअ
 अप

 AgAggada ,
 ~
 2

 bow

 अर्ज

 है,

 कि

 ्  कर

 1494.

 ती

 1

 4

 वै

 कैसा

 आशर

 म्

 हर्  औ

 34:13 अज

 333

 142
 नि

 इसके  बाद  इसो  पुस्तक के  चौदवीं  पीठ
 को  आप  देखें  ।  जो  नई  नीति  हमने
 अख्तियार  की  है  ब्लाक  सेवेन  प्लानिंग  की,
 विकासखण्ड  स्तर  की  जो  योजनायें  हमने
 बनाई  हैं  उसमें  इसी  चौदहवें  पृष्ठ  में

 बताया  गया  है  कि  किस  प्रदेश  के  कितने

 ब्लाकों  में  यह  प्लानिंग  शुरू  हो  गई  है,
 कि+ने  ब्लॉक्स  में  यह  योजना  बनाई  गई  है
 और  कितने  में  यह  कार्यान्वित की  जा  रही
 है।  इसमें  भी  देख  लिया  जाय,  यह मैं

 सदन  के  पटल  पर  रखने  को  तैयार  हूं  ।

 यह  सदन  के  पटन  पर  रखा  जाय,  यह
 सरकारी  प्रकाशन  हम  लोगों  को  दिया  गया
 हैं.  इसमें  आन्ध्र  में  170  ब्लाक,  बिहार  में

 180  ब्लाक,  आसाम  में  39  ब्लाक,  हरि-
 थाना  में  39  ब्लाक,  हिमाचल  प्रदेश  में  11

 ब्लाक,  महाराष्ट्र  में  116  ब्लाक,  उत्तर

 प्रदेश  में  160  अलाक,  गोवा में  7  ब्लाक

 किन्तु  मध्य  परेग  का  एक  भी  ब्लाक,  एक
 भी  विकास  खण्ड  नहीं  है  t  राजस्थान  का.

 क
 भी  विकास  जंड  नहीं  है  ad
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 “भमिओरम  का  एक  भी  ब्लाक  नहीं  है  ।  यह

 आंज  की  स्थिति  हैं  -  इस  असमानता  को

 रखते  हुये  हम  कौन  सा  विकास  करने  जा
 रहे  हैं  ?  अगर  इस  तरह  का  भेदभाव

 चलेगा  तो  क्या  हम  सचमुच  अपने  लक्ष्य  की
 और  पहुंचने  का  सपना  देख  सकते  हैं?

 दूसरी  बात  मु  यह  कहनी  मै-हम
 आत  तो  करते  हैं  कि  बेरोजगारी  समाप्त

 हो  ।  इनमें  कोई  शक  नहीं  कि  बेरोजगारी
 समाप्त  होने  की  दिशा  में  आपने  कदम

 उठया  है  ।  जो  छोटे  उद्योगों का  जाल
 बिछाने  की  हमारी  योजना  ह  गांव-गांव  में,

 यह  बड़ा  स्तुत्य  प्रयास  है  और  इससे  लोगों
 को  काम  मिलेगा  t  खाम  तौर  से  क्  फार
 वर्क  काम  के  लिए  अनाज  की  जो  योजना
 चल  रही  है  इससे  लोगों  को  काम  मिलेगा  ।

 अभी  इस  साल  की  जो  रिपोर्ट  हमें  मिली

 है,  आर्थिक  समीक्षा  आ  हमें  देखने  को  मिली

 है  उसमें  बताया  गया है  कि  1978-79
 में  40  करोड़  मानव-दिवसों  का  काम
 लोगों  को  मिलेगा  ।  ऊर  से  लोग

 पढ़ते  हैं  तो  लगता  है  कि  बहुत  बड़ा  काम
 हुआ,  40  करोड़  मैनेज  का  काम
 मिलेगा  ।  लेकिन  जब  आप  जनसंख्या  को

 देखें,  गांवों  में  जो  बेकार  लोग  हैं  उनकी

 संख्या  को  देखें  तब  यह  कितना  होगा  ?

 सात  करोड़  लोग  इस  देश  के  गांवों  में  बेकार  हैं।

 करोड  दिवसों  में  एक  व्यक्ति  को  6

 दिन  का  काम  भो  नहीं  मिलेगा  ।  40  करोड़

 दिवस  लिख  देने  से  ऐसा  लगता  है  कि

 बहुत  बड़ा  काम  हो  गया  लेकिन  ऐसा
 "वास्तव  में  नहीं  है  ।  इसमें  हमको  आत्म-

 सन्तोष  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  गांवों  में
 कितने दिन लोग दिन  लोग  बेकार  रहते  हैं  इस  सम्बन्ध

 में  एफ  अहं-शास्त्री का  कहाता  है,  1974

 केआ धार पर,  कि  एक  साल  में  140  दिन

 लोग  बेकार  रहते  हैं  यानी  करीब  पांच
 महीने 7  आप  ७  विन का  काम  देंगे  तो

 उससे
 उगी  नमो  मिलेगा

 ¥
 ससे  उनका.  ब
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 कौन  सा  जीवनस्तर  ऊंचा  ही  जायेगा  ?

 उनकी  कौन  सी  बेरोजगारी  दूर  हो
 जाएगी  ?  फूड  फारध्रुवर्क के  द्वारा  आप
 उनको  स्थायी  रूप  से  काम  नहीं  दे
 पायेंगे  t

 यदि  स्थायी  रूप  से  गाते  में  लोगों  को

 काम  देना  है  तो  उसके  मात्र  दो  तरीके  हैं।
 एक  तो  आप  ग्रामीण  उद्योग-धंधों  को

 पुनर्जीवित  करें  विभिन्न  प्रदेशों  में  आपने

 जो  जिला  औद्योगिक  केन्द्र  खोले  हैं  वें  अभी
 कागज  पर  ही  हैं,  उनका  काम  ठीक  प्रकार
 से  नहीं  चल  रहा है  ।  छोटे  उद्योग-धंधों
 की

 बात  जो  आपने  कही  है,  ये  जब  खुलेंगे
 तो  कोई  सन्देह  नहीं  कि  लोगों  का  काम
 मिल  सकेगा  लेकिन  अभी  वह  काम  ठीक

 तरह  से  नहीं  चल  रहा  है  t  कहा  गया  है
 कि  804  वस्तुयें  छोटे  उद्यागों  के  लिए

 सुरक्षित  कर  दी  गई  हैं  लेकिन  अभी  इसको
 कार्य  रूप  में  परीक्षण  नहीं  किया  गया

 है  1  क्या  यह  बातें  बड़े  उद्योग  धंधों  में
 उत्पादित  नहीं  होती  ?  क्या  इनके  उत्पाद-
 दन  के  लिए  आपने  बड़े  उद्योगों  पर  कोई
 प्रतिबन्ध लगा  दिया  है  ?  क्या  अड़े  उद्योग

 चमड़े  का  सामान  नहीं  बनाते  ?  क्या  बड़े
 उद्योग  साबुन  और  कपड़ा  नहीं  बनाते  ?

 इसलिए  यह  तो  अभी  हुआ  नहीं  है  1  अभी
 मिक्स्ड  इकोनामी  चल  रही  है  और  इस
 प्रकार  से  छोटे  उद्योग-धरने  नहीं  चल
 पायेंगे  ।  अभी  यह  केवल  कहने  की  ही  बात

 है  ।  तो  एक  तरीका  यह  हैं  कि  छोटे
 उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  आपने  जो  कहा  है
 उसकी  व्यवस्था  करें,  उसको  कार्य  रूप  में
 परिणत  करने  के  लियें  आप  भगीरथ  प्रयास
 करें  और  दूसरे  आप  उनको  स्थायी  रोजगार
 द

 इसके  साथ  हो  भूमि  सुधार  ऊं  कार्यों
 को  दिलचस्पी  के  साथ  तथा  पूरी  ईमान-
 दारी  के  साथ  लागू  किया  जाए,  उसमें  किसी

 मकार  को  कोई  कोरक सर  बाकी  न  स्त्री
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 आये  ।  चाहे  जितने  लौ गना राज  हो  जायें,

 आपको  इसके  लिए  कठोर  कदम  उठाने  पढ़ेगे

 तभी  यह  काम  सम्भव  ही  पायेगा  यह  कहना
 किधर कर्ब  18  और  27  एकड़  से  अधिक  के  किसान

 नहीं  रहे--गलत है  ।  अभी  भी  हजारों
 एकड़  के  किसान  मौजूद  हैं।  इसलिए

 सीलिंग  के  कानून  में  परिवर्तन  करने  की
 बड़ी  आवश्यकता है  तथा  चोर  दरवाजे को

 अन्य  करने  की  भी  आवश्यकता  है  ताकि

 बड़े  लोगों  से  भूमि  निकल  सके  और  भूमि-
 हीनों  को  मिल  सके  ।

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  इस  देश  में  काले

 धन  की  समानान्तर  अर्थ  व्यवस्था  चल  रही

 है।  जब  तक  इसको  समाप्त  नहीं  किया
 जाता  तब  तक  इस  देश  के  विकास  के  लिए

 पूजी  नहीं  मिल  सकेगी  ।  इसके  लिए

 आवश्यकता  है  कि  सौ  रुपए  के  नोटों  का

 प्रचलन  बन्द  कर  दिया  जाये  |  जब  तक

 यह न  होगा,  तब  तक  इस  देश  से  काले
 धन  की  समानान्तर  अर्थ-व्यवस्था  समाप्त

 नहीं  होगी  ।

 मैं  आशा  करता  हं  कि  इन  बातों  पर
 सरकार  विचार  करके  इस  देश  को  अपने

 लक्ष्य  तक  पहुंचाने  के  लिए  सार्थक  प्रयास
 करेगी 0

 इन  शब्दो ंके  साथ  मैं  प्रस्तुत॒  वित्त

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं।

 SHRI  K.  *  KOSALRAM  (Tiru-
 yhendur):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  wish
 ‘0  say  थ  few  words  on  the  provisions
 of  the  Finance  Bill.  Sir,  the  hon.
 Lady  Member,  Shrimati  Parvathi
 Krishnan,  has  already  explained  to
 the  House  how  after  the  presenta-
 tion  of  the  Budget  all  prices  have
 gone  up.  She  pointed  out  how  prices
 have  increased  in  respect  of  all  articles

 including  vegetables.  So,  this  is  the
 way  in  which  the  budget  has  hit  the

 poorest.  and  the  middle-class  people.
 Tt. is  very  clear  and  everybody knows
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 about  this.  Although  Tam  criticialiig
 this  Bill,  1  must.  express.my  gratitude ~
 to  the  Deputy  Prime  Minister  and
 Finance  Minister,  Shri  Charan  Singh,  .
 for  having  consented  to  my.  request
 for  the  development  of  Chinnamuttam
 Fishing  Harbour.  If  we  invest  Rs.  2,0
 crores  on  this  harbour  project,  we  can
 expect  that  thig  would  generate  an
 income  of  Rs.  28.0  crores  a  year.  We:
 ate  exporting  ‘prawn’  to  Australia,
 America  and  Japan.  So  far  we  have
 been  earning  a  foreign  exchange  to
 the  tune  of  Rs.  2.0  crores  by  exporting
 this  variety  of  fish  from  this  rea.  If,
 we  develop  this  harbour,  we  can  earn.
 foreign  exchange  worth  about  Rs,  28.0
 crores  per  year.  That  is  the  opinion
 given  by  the  experts.  How,  except
 for  the  funds,  all  necessary  approvals
 have  peen  giyen  and  the  Government
 of  Tamil  Nadu  has  agreed  to  give
 whatever  is  wanted  for  this  purpose
 by  the  Central]  Government  in  this

 regard.  I  would  .request  the  hon.
 Minister  to  kindly  set  apart  a  sum
 of  Rs.  2.0  crores  for  this  project  in
 the  year  1979-80  itself.  He  has  already
 promised  me  that  he  would  look  into

 the  matter.  I  would  therefore  request
 him  to  kindly  mention  in  his  reply
 as  to  when  he  is.going  to  take  up  this

 project.

 Now,  I  must  point  out  another  im-

 portant  thing  that  Chaudhary  Sahib
 has  done  for  the  development  of  agri-
 culture  in  the  country.  He  has
 written  to  me  about  the  provision  that
 has  been  made  for  the  conduct  of

 Ganga-Cauvery  link  survey.  The
 farmers  of  India  would  like  to  felici-
 tate  him  on  this  farsighted  action.  of.

 their  leader,  Chaudhary  Sahib.  But

 I  would  like  to  know  how  much
 amount  has  been  provided  for  this,

 purpose.

 Fortunately,  the  Minister  of  State
 in  the  Ministry  of  Finance,  .  Shri

 Zulfiquarullah,  js  here  and  1  want  to

 bring  to  his  notice  about  the  public
 sector.  financial  institutions:

 pense
 Deputy-Brime
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 Minister  and  Finance  Minister  is  very
 much  concerned.  For  -exarnple,  the
 Tamil  Nadu  Industries  Investment
 Corporation  gives  loan  for  buying
 machinery  to  the  small  industries  in
 the  State.  The  Financia)  institutions
 are  also  giving  monetary  assistance  to
 the  smal]  units  for  getting  machinery
 and  other  equipments.  But  at  the
 same  time  they  are  not  giving  working
 capital.  The  nationalised  banks  and
 other  banks  are  giving  working
 capital.  But  here  in  these  cases,  these
 public  sector  financial  institutions  are
 to  follow  the  guidelines  issued  by  the
 Reserve  Bank  of  India.  Wherever  the
 small  scale  industrial  units  are  in
 default  in  the  payment  of  their  in-
 stalments,  say  about  Rs.  2000  or
 Rs,  3000.  immediately  it  is  being
 brought  to  the  notice  of  the  bankers
 saying  that  so  and  so  small  unit  is
 in  arrears.  The  bankers  immediately
 become  alert  and  they  feel  that  such
 and  such  unit  might  be  closed  and
 therefore  no  more  loan  should  be
 given  to  that  unit.  In  this  connection,
 I  have  written  to  the  hon.  Minister  and
 he  has  also  replieq  to  me  saying  that
 my  suggestion  has  been  forwarded

 to  the  Department  concerned.  If
 there  is  any  delay  in  the  jnstalment
 payment  by  the  industry  concerned,
 the  TIIC  should  get  in  touch  with  the
 industry  concerned.  If  the  industry  is
 not  showing  any  sign  towards  instal-
 ment  payment,  the  TIIC  can  take  steps
 to  recover  the  dues  under  the  RR
 Act.  They  can  collect  the  money  and
 they  need  not  write  to  the  bankers.
 Insteag  of  adopting  this  method,  the
 TIIC  writes  to  the  Bank  which  has
 given  working  capital  assistance  to
 the  industry  about  the  non-payment
 of  फा  dues.  This  creates  friction
 between  the  Bank  ang  the.  industry.
 Therefore,  the  hon..  Minister  should
 give  instructions  to  the  Reserve  Bank
 of  India  go.  that  the  small  industries
 getting  help  from  the  financial  institu-
 tions  continue  to  engage  themselves
 in  the  production  activities,  without
 being  hampered  by  the  public  sector

 ‘financial  institutions  directly  with  the

 Banks  for  any  slight  delay  in.  the

 repayment of  dues,
 a

 ‘The  -  Finance  Bill,  1979  “fas.  alone

 away  with  the  tax  holiday  being-
 enjoyed  by  the  small  industries.  ‘The:
 hon.  Deputy  prime  Minister.  is  com-
 mitted  to  the  growth  of  small  indus--
 tries.  He  shoulq  restore  the  tax  hali-
 day  for  the  small  scale  industries.  In
 this  case,  how  can  you  expect  the-
 small  scale  industries  to  grow?

 In  his  (Deputy  Prime  Minister)  in--
 troductory  remarks  on  24-4-79,  एप
 dhary  Sahib  had  acknowledged  re.
 ceipt  of  several]  representations:  plead-
 ing  the  genuine  cause  of  mechanised”
 sector.  But  he  thas  adviseg  the.
 machanised  sector  to  live  with  the-
 increased  excise  duty.  It  is  just  like’
 asking  the  drowning  man  to  catch:
 hold  of  the  straw.  The  economic:
 viability  of  the  mechaniseg  sector  is:
 affected  by  this  increase,  It  is  not
 that  the  mechanised  sector  is  holding:
 out  any  threat  of  closure  just  to  spite
 the  Government,  There  is  a  disparity
 between  the  small  scale  sector  and’
 the  mechanised  sector  3  certain.
 respects.  In  the  case  of  mechanised”
 sector,  the  increase  in  excise  levy  is:
 being  passed  on  to  the  public  ex-
 chequer  without  any  increase  in  excise
 levy.  The  increase  in  prices  of”
 matches  produced  by  the  handmade.
 sector  confined  to  three  taluks  of  Tamil:
 Nadu  will  yield  Rs.  15  crores  to  the -
 owners  of  the  handmade  sector.  Even
 the  handmade  sector  has  demanded ©
 that  the  excise  differentia)  between-
 them  and  the  mechanised  sector  need
 be  only  Rs.  1.50.  I  explained  to  the-
 Minister  of  State  for  Finance  and.  -he-
 has  agreed  with  me  that  the  opro=-
 posal  of  handmade  sector  for  main-
 taining  the  differente  of  Rs.  1.50
 would  be  considered.  As  far  .as
 matches  are  concerned,  mechanised”
 sector  is  selling  them  in  the  market
 at  20  paise  a  match  box  at  the  same
 time  the  handmade  sector  is.  also .
 selling  it  at  20  paise.  By  this  action”
 of  handmade  sector,  how  much  money
 the  government  is  losing?  Tt  comey:
 to  about  Rs,  15—-17  crores.  This  much.
 money.the  Government  will  be  losing.
 In  euch  a  wey,  you  are  generating”
 black  money,  Why  are  you  prejudiced:
 against  it?  There  are  40,000  people-~

 dependent  on  the.  mechainsed  sector:
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 of  match  industry.  I  request  the  hon.
 “oo Mtinister  to  maintain  the  difference  of

 ‘Rs.  1.50  between  the  mechanised  sec-
 > tor  and  the  handmade  sector.  Shri-

 ‘mati  Parvathi  Krishnan  had  also  ex-
 oe  pressed  her  views  on  this.  The  limit

 “in  the  case  of  cotton  banians
 and  like  hosiery  products  for  the  pur-
 pose  of  excise  levy  had  been  Rs.  30
 lakhs.  In  this  Finance  Bill,  it  has

 been  brought  down  to  Rs,  15  lakhs.
 will  adversely  affect  more  than

 2000  small  hosiery  units  in  Tamil
 “Nadu.  I  request  the  hon,  Minister  to
 restore  the  limit  of  Rs.  30  lakhs  for

 .these  people.

 Another  thing.  The  Birla  Institute
 of  Scientific  Research  has  pointed  out
 ‘that  the  administrative  superstructure
 to  implement  the  rules  which  seek  to

 ‘regulate  the  country’s  economy  costs
 the  taxpayers  as  much  as  Rs.  412.5
 crores.  Regulations  that  contro!  prices

 ‘and  distribution  cost  another  Rs.  1162.6
 ‘crores  by  way  of  subsidy  and  grants
 to  bring  the  total  cost  of  the  regula-
 tory  activities  of  the  Central  Goverr
 ment  alone  to  Rs.  1575  crores  in
 1978-79.  1  want  the  Government  to
 Jook  jnto  it  and  examine  it  properly

 .and  do  the  needful.

 48  brs.

 SHRI  A.  C.  GEORGE  (Mukanda-
 puram):  The  Finance  Bill  is  being

 “discussed  for  the  past  one  and  half
 days  and  the  Ministers  as  well  as  the
 Janata  party  leaders  must  have
 noticed  that  any  support  or  compli-
 ment,  to  this  Finance  Bil]  is  yet  to
 come;  I  do  not  think  jt  is  going  10
 ‘eome  at  all.  I  haq  been  carefully
 following  the  speeches  of  the  Janats
 party  stalwarts;  many  of  them  being
 realists  .  have  refrained  from  ex-

 -aggerating  what  has  been  provided  in
 ‘the  Bill.  One  statement  was  made  by
 the  Finance  Minister  and  the  depart-

 ‘ment,  namely,  that  the  imnact  of  the
 budget  proposals  will  be  an  escalation
 of  only  one  per  cent  in  price.  I  do

 “not  say  it  is  ridiculous  because  it  is
 ‘worse  than  ridiculous.  They  could  not
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 repeat  ‘that —_  :  in  their.  homes  _
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 ecune  their  wives  will  not  leave
 them  alone  85  they  will  be  feeling  ‘the
 pinch  of  the  budget.

 I  was  going  through  the  budget  pro-
 posais  quring  the  past  one  decade.  1
 can  say  with  absolute  certainty  that
 there  was  never  a  budget  during  the
 past  decade  or  even  two  when  a
 massacre  of  this  type  of  has  taken
 place.  Prices  have  gone  up,  even
 according  to  government  statistics,  by
 8  per  cent.  Even  a  member  of  the
 cabinet  who  js  dealing  with  essential
 commodities  ang  civil  supplies,  Mr.
 Mohan  Dharia,  is  on  record  in  Rajya
 Sabha  that  the  price  rise  will  be  un-
 imaginable.  Our  Planning  Commission
 member,  Mr.  Rajkrishna  in  a  television
 interview  said  that  we  would  be
 lucky  of  if  we  are  able  to  end  up  with
 ten  per  cent.  The  price  stability
 which  was  attained  during  the  rule  of
 the  Congress  government.  espectindy
 during  the  last  two  or  three  years,  has
 completeiy  been  spoiled.  We  used  te
 project  India  as  the  one  couniry
 among  the  developing  countries  where
 price  stability  had  been  achieved,  ins
 flation  had  been  curbeq  and  in  fact
 there  was  a  negative  rate  of  inflation,
 Now  it  is  lost  for  ever.  What  for?
 What  are  these  taxes  meant  for?
 When  we  study  the  budget  proposals
 there  is  not  a  single  excuse  for  increas-
 ing,  apart  from  increasing  the  over~
 heads.  There  js  no  encouraging  in-
 crease  in  the  developmental  activi-
 ties.  My  learned  frieng  Venkatara-
 man  has  pointed  out  that  whatever  is
 being  taxed  is  not  at  all  being  used
 for  development  purposes.  Take  for
 example  one  proposal]  which  was
 referred  to  by  so  many  members:  the
 small  scale  sector,  from  Rs.  30  lakhs
 the  limit  is  being  brought  down  to
 Rs.  15  lakhs.  The  labour  intensive
 hosiery  units  jn  Tiruppur,  engineering
 units  near  Coimbatore,  all  those  units
 will  be  adversely  affected:  so  called
 encouragement  is  completely  negated.
 About  the  match  industry,  the  Mins-
 try  has  been  taken  for  a  ride:  I  think
 the  Industry  Ministry  also  is  in  that“

 Yide.  Without  having.  an  ‘idea,  with
 things.  which  have:  got  no  ‘yelevance  te

 realities,  ey  ene  €  the!
 ry
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 called  ‘small  ‘scale.  sector  in  ‘certain
 parts  of  South  India  belonged  to  poor
 people  or  small  men.  Mr.  Kosalram
 was  explaining  this,  Rs.  17  crores  wl!
 be  looted  and  it  is  being  looted  by
 17  families  who  are  interlinked.  The
 Business  Standard  has  published  the
 family  tree  to  snow  how  it  is  su.
 Jt  15  che  mechanised  sector.  The  In-
 dustries  Minister  revealed  his  colossal
 ignorance,  and  that  of  his  denartment
 by  saying  it  is  a  multinational.  It  is
 considered  wrong  to  speak  on  behalf
 of  certain  things.  WIMCO  is  not  a
 multinational.  Jt  is  fashionable  to
 speak  agnainst  certain  things.  There
 is  a  mechanised  scctor,  it  is  a  family
 sector;  it  can  be  called  as  such  instead
 of  small  sector.  The  tiny  sector,  the
 family  sector,  which  is  controlled  by
 17  family  people.  They  have  increas-
 ed  the  price  as  if  they  have  been
 taxed,  The  consumer  is  paying  the
 high  rate.  They  are  not  taxed  on  tne
 simple  excuse  of  differential  in  taxa-
 tion.  The  family  business,  they  have
 increased  #  and  the  exchequar  18
 losing  it.  Who  is  benefiting  and  who
 is  paying?  The  consumer  is  paying  a
 high  rate  on  the  match  box.  The
 Government  of  India  js  Josing  it.  Who
 is  gaining?  The  17  families  who  are
 inter-linked  nre  gaining.  I  am  sure,
 being  a  realist  the  Minister  who  has
 got  his  feet  down  on  earth,  a  man  with
 abundant  common  sense.  the  Minister
 of  State  for  Finance.  who  is  incharge
 of  Excise  and  Revenue,  will  have  a
 second  iook  and  a  closer  look  and  find
 ou!  how  this  differential  can  be
 amended.  At  least  the  benefit,  are
 passed  on  to  the  consumer.

 Let  me  tell  you  a  few  other  things.
 I  mav  mertion  about  the  Banking
 sector.  अ  know  he  js  not  directly
 handling  it.  As  I  often  repeat,  at
 present  the  strength  of  the  Indian
 Tupee  is  being  maintained  by  the
 Overseas  Indians.  The  performance
 Of  the  Commerce  Ministry  is  well
 known—27  per  cent  rate  of  growth
 of  exports  during  1976-77  when.  the
 Congress  Ministry  handed  over  the
 Commerce  Ministry  to  the  Janata
 Government,  we  had  Rs,  82  crores  of
 surplus,  27  per  cent  of  increase  jn

 Export  rate  comes  down  to  4.  5  per’  cenit
 next  year.  .I  think  it  may  be  negative:
 growth  now  even.  When  the  Ministry
 is  trying  to  bring  out.  some  figure.  it
 may  be  something  even  or  sligitly |
 more.  But  the  fact  remains,  when -
 the  real  statistics  are  on  hand,  the
 exports

 ane  going  to  show  a  negative
 rate  of  growth.  Then  inspite  of  this
 failure,  how  is  it  that  you  have  got
 Rs.  5122  crores  of  foreign  exchanges
 This  ic  the  remittance  from  the  Over-
 seas  Indians.  It  is  their  sweat  and.
 blood.  It  is  their  hard  labour  in  the
 deserts  that  is  swelling  the  foreign
 exchange  reserve,

 They  are  trying  their  level  best  to.
 fritter  away  the  foreign  exchange.
 ‘The  Commerce  Ministry  are  trying
 their  level  best  and  even  the  Finance
 Ministry  by  suggesting  import  of
 power  tillers,  import  of  even  -elet-
 tronic  components  and  everything  that
 the  Indian  technicians,  Indian  engi-
 neers  and  Indian  craftsmen  and  the
 Indian  young  people  are  capable  of
 making.  They  are  trying  their  best  to
 fritter  it  gway.  Of  course,  J  have  0
 compliment  them  for  it.  Commerce
 Ministry  is  often  putting  up  keen  com-
 petition.  But  inspite  of  that  ‘Ra,’ 5
 crores  of  foreign  exchange  is  there..

 One  thing  is  to  be  noticed.  Even.
 their  remittance  is  showing  a  sign.  of
 going  down.  Recently  I  saw  an  adver-:
 tisement  in  the  Magazine  which is  be-
 ing  published  in  America—India..
 Ahvoad.  Can  you  imagine,  there  ‘s  an
 advertisement  asking  people  to  contact.”
 a  particular  address  who  will  take.
 do}lars  and  pay  rupees  in  their  coune-
 try?  There  is  an  advertisement  in.
 the  magazine  ‘India  Abroad’,  It  ‘iss
 blatant.  There  is  no  hiding  at  ail:
 They  are  courageous

 because  *  of
 *

 liberal  provisions  made.

 I  may  point  out  about  Banking. -
 They  have  alloweq  some  of  the

 North  -
 Indian  non-nationalised  Bankg  to  .
 open  branches  in  Gulf  countries.  7
 When  there  are  signs  of  remittances  -
 ‘coming  .  down,  it.  is  imperative,.:
 it.  is  common  —  sense

 ‘that  |  -
 a
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 cs ‘Kerala  based  branches  like  ‘the

 South  Indian  “Bank,  Federal  “Bank,
 ‘Catholic  Syrian  Bank,  ‘Lord  Krishna
 Bank  and  many  of  the  excellent
 banks  in  Kerala  whose  performance

 ऊ  really  good,  those  Banks  must  be
 allowed  to  open  up  branches  in  Gulf
 countries.  After  all  there  is  a  reaiity
 of  emotional  attachment.  I  asked  the
 Finance  Minister  once,  why  ire  you

 “allowing  these  Banks—New  India
 ‘Bank,  Punjab  and  Sind  Bank  to  do
 ‘this?  Being  a  Panjabi,  they  have
 #ot  attachment.  If  that  is  the  logic,

 "you  will  see  when  at  least  40  per
 -eent  of  remittance  is  considered  to
 ‘be  coming  from  Kerala.  Naturally
 ‘the  Geraia  based  Banks,  the  Sche-~
 duled  Banks  must  be  allowed  to
 open  branches  in  Gulf  countries.

 “What  is  happening?  I  may  tell  you
 ‘there  is  an  instruction  from  the
 Banking  Department  that  no  more
 branches  are  to  be  opened  in  Tamil
 Nadu  and  Kerala.  According  to
 them  it  is  overbanked.  The  deposits
 ate  from  those  areas.  The  spending
 ts  in  Caleutta  and  Bombay.  I  do  not
 have  any  quarrel]  with  Calcutta.  It  is
 ‘to  ‘be‘\noticed  at  one  point  ‘the  de-
 ‘posits  are  siphoned  and  at  another
 point  these  are  Aeposited.  This  po-

 Wey  has  to  be  changed.  More  and
 ™more  ‘branches  are  to  be  started.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  is  a
 clear  case  of  discrimination  against
 the  south  by  the  Reserve  Bank,
 which  we  will  not  tolerate.  We  will
 resort  to  agitation.  Don't  think  you
 Can  play  with  the  south.

 SHRI  A.  C,  GEORGE:  The  Bank-
 ing  Department  is  creating  confu-
 sion.  We  demand  that  you  should
 allow  banks  with  headquarters  at
 Kerala  to  open  branches  in  the  Gulf
 countries  and  also  take  away  this
 ban  on  opening  more  branches  in
 Tamilnadu  and  Kerala.  Their  con-
 cept  is  that  south  of  the  Vindhyas
 there  ig  no  need  for  more  banks?

 Cochin  is  one  of  the  four  major
 ports  in  the  country.  It  is  considered
 to  be  the  Queen  of  the  Arabian  Sea,
 facing  the  Gulf  countries  and  other
 tich:  countries,  The  devélopment  ‘of
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 ‘this  port  is  ‘being  ‘hampered  be
 ‘cause  there  is  no  proper  linking  of
 the  different  islands  around  it.  In
 Bombay  they  have  done  a  good  job.
 For  development  of  Cochin  port,  we
 need  what  are  called  Sahodaran
 Bridges,  named  after  a  famous  free-
 dom  fighter  Sahodaran  Ayyappan,
 for  connecting  Vypeen  isiand  with
 Vallarpadam  island,  Vallarpadam  is-
 land  with  Mulavukad  island  and
 Mulavukad  with  Ernakulam.  This
 proposal  was  very  much  there.  The
 Transport  Ministry  had  a  proposal
 called  STOT—Super  Tanker  Oil
 Terminal—which  was  half  comple-
 ed.  Already  Rs.  5  to  6  crores  have
 been  spent.  But  suddenly  somebody
 said  that  it  would  not  be  economical
 and  it  has  been  shelved.  These  are
 the  colossal  monuments  to  the  failure
 of  the  thinking  of  the  Transport
 Ministry.  It  is  time  the  Cochin  Port
 is  developed,  because  the  congestion
 in  Bombay  port  is  undeniable.
 Therefore,  there  has  to  be  an  alter-
 nate  port  and  Cochin  Port  15  the
 answer  to  that,  because  it  has  im-
 mense  potentiality.

 More  money  has  to  be  given’  10
 the  Agriculture  Ministry  to  develop
 a  fisheries  complex.  At  present  there
 are  scattered  units  doing  research in
 fisheries  at  Cochin  the  CMFRI—Cen-
 tral  Marine  Fisheries  Research  Ins-
 titute,  the  CIFT—Central  Institute  of
 Fisheries  Technology  the  Fisheries
 Operatives  etc,  There  are  six  impor-
 tant  branches  of  fisheries  under  the
 ICAR  of  Agriculture  Ministry.  It  is

 time  that  being  an  important  cen-
 tre  of  fisheries  and  being  an  impor-
 tant  port  of  expert  of  marine  items,

 a  fisheries  complx  is  developed  ther®.
 I  do  not  insist  it  must  be  right  in
 the  heart  of  the  city.  It  can  be  at
 an  appropriate  place  in  or  around  the
 backwaters,  near  to  the  coast  of
 Cochin.  Money  has  to  be  provided  by
 the  Agriculture  Ministry  so  that  a
 huge  fisheries  complex  will  be  created,
 where  all  the  scattered  units  will  come
 wnder  one  roof  and  one

 cantpus,
 so  that

 thelr  work  ‘will  ‘be  ‘coordinated:
 Otherwise  one  research  is  going’ of



 नि  end,  another  research  ig  going  ः On  “at  another
 end  arid  soon.  So,  ि

 अक  द  hag  to  take place.

 In  the  matter  of  industries,  Kerala is
 being  discriminated,

 AN*  ‘HON.  MEMBER:  What  was
 happening  during  the  last  30  years?

 SHRI  A.  ए.  GEORGE:  ]  do  not
 deny  that.  I  am  not  Saying  it  is  a Sn  0  the  Janata  Ministry  alone. It  is  the  consistent  habit  prevailing in  the  Ministries  at  Delhi.  Recently there  was  Proposal  that  the  second
 integral  coach  factory  has  to  he Started  in  appropriate  place  called
 Palghat  on  the  boder  between  Kera- Ja  and  Tamilnadu.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  was at  Kazbakottam  in  my  constituency.

 SHRI  A.  ९  GEORGE:  अ  can think  of  that  also,  but  it  has  to be  in
 Kerala.

 SHRI  HARIKESH  BAHADUR
 (Gerakhpur)::  Talk  about  U.P..  also.

 SHRI  A.  C,  GEORGE:  Definite- ly.  ‘I  imow  it  is  a’  highly  neglected ‘State!  The  interesting  thing  is
 that  the  integral  coach  factory  at
 Madras  was  started  in  1955  and  1

 hiis"‘attained  supreme:  technology.  It
 ig:one  of  the  biggest  and  best  ‘in  Asia. At  present  we  have  attained  थ  capa- city  of  75  coaches,  In  fact,  it  was

 able  to  earn  Rs,  12  crores  of  foreign
 exchange  by  exports  alone.  In  1983
 the  projection  of  the  Ministry  is,  we
 Will  need  2500  coaches,  3०  it  was
 decided  that  since  most  of  the  ancil-

 aes  are  supplied  by  Coimbatore
 and  areas  around  it,  since  electricity

 is  in  plenty  in  Kerala,  since  fresh
 “water  supply  is  no  problen.,  since

 are  enough  of  skilled  emplo-
 ees,  so  it  was  to  be  ‘staftel  at  an
 appropriate  place  near  the  border  or
 ‘Some  appropriate  place  in  Kerala.
 Now 1  am  told  that  some  forces  ‘ate
 ‘Working  to  ‘shift  dt-  away  from  the
 Bleed  waggested: ‘They  ane  now  on  the

 lock-out  for  another  site;  ‘This. be

 Kerala  is  being  given.  not  only a rs step-motherly  treatment  but  a.  step-
 grandmotherly  treatment,  because even  a  step-mother  will  have  some
 attachment.  Naturally  the  geographic: distance  may  be  one  reason.  But  I am  sure  the  Finance  Minister  जता
 adopt  a  sympathetic  approach  to  the
 problems  of  Kerala,  At  least  take
 away  the  ban  on  brancheg  of  barks
 banks  in  Kerala.  That  will  be  in your  own  interest  because  you  will
 have  enough  money  to  fritte;  away
 in  the  next  budget,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 SATISH  AGARWAL):  Excuse  “me
 for  the  intervention.  What  do  you mean  by  this  ban  on  the  expansion of  bank  branches  in  the  south?  Re-
 cently,  1  had  gone  to  Hyderabad  “to
 open  a  branch  there.

 SHRI  A.  C,  GEORGE:  May  be
 it  was  decided  last’  year.  There  is
 a  tacit  ban  in  Kerala  that  especially
 new  branches  of  the  nationalised
 banks  or  scheduled  banks  ‘need  not
 be  opened  there.  You  verify.  it  ond
 correct  us.  oe

 Since  my  frieng  has  asked  me  to
 say  something  about

 Uttar  Pradesh,
 definitely  Uttar  Pradesh  is  a

 back- ward  State  and  ‘t  needs  ¢ympathetic
 consideration,

 aft  waar  प्रसःदराय  (सागर):  सभापति

 महोदय,  मैं  अपनी  बात  कहने  से  पहले
 आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं,  क्योंकि

 आज  मुन्ने  पहली  बार  बोलने  का  अवसर
 मिला  है  ।  मैं  विस  विधेयक  का  पूर्ण  खप

 से  समर्थन करता  ian
 इसे

 बजट  के
 हारा  आमीण  क्षेत्रों  के  चहुंमुखी  विकास
 के  लिए  जो  धनराशि  रखी  गईं  है,  उससे

 जनता  में  बड़ी  खुशी है।  लेकिन  साथ  ही

 ..मैं कहना  चाहत
 हूँ

 ि  मिदुटीं के
 के

 तेल  पर



 i  अक्स  लगाया  गया  है,  उससे  अनंता  में

 बहुत  रोष  है  t  मैं  वित  मंत्री  महोदय  से

 निवेदन  करूगा  कि  उन्हे  ने  मिट्टी के  तेल

 पर  जो  कर  लगाया  है,  वह  उसको  वापस

 ले  लें  क्योंकि  इम  देश को  जो  80  प्रति-

 शत  जनता  देहात  में  रह  रहा  है,  इस  कर

 का  बोझ  उम  पर  पड़ा  है।  अधिकांश गांवों
 में  बिजली  न  होने  :»  कारण  वे  लोगो

 भी  खेता  और  घरों  में  मिट्टी  »  तेल  का

 उपयोग  कर  रहे  हैं।

 मैं  शिक्षा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन

 करूंगा  कि  जनता  पार्टी  -  अपने  चुनाव
 चोगा-पत्र  में  यह  वादा  किया  था  कि

 सत्ता  में  आने  +  बाद  हम  पब्लिक  स्कूलों
 को  समाप्त  कर  देंगे  |  दो  बरस  बीत  चु
 हैं,  मगर  शिक्षा  मंत्रालय  ने  अर्सा  तक
 पब्लिक  स्कूलों  क  बारे  में  कई  होती

 निर्धारित  नहीं  को  है  और  न  हो  वह
 पब्लिक  स्कूलों  को  समाप्त  करमे  क  बारे  में

 घोषणा  कर  रहा  है।

 पब्लिक  स्कूलों  में  पहले  भी  आष्टा चार

 होता  रहा  और  आज  भा  हं  रहा  है।
 कांग्रेसी  शासन  में  न्हीं  +  रशिशेदारा  और

 भाई-भतीजों  ने  ट्रस्टों  क  नाम  से  उन

 स्कूली  को  खाला  आर  वे  आज  भा  सर-

 कार  से अनुदान  ले  रहें  हैं।  उन  स्कूलों  में

 इतना  भ्रष्टाचार  फैला  हुआ है  कि  शिक्षकों  को

 परा  वेतन  नदीं  मिल  रहा  है,  छावनी  को

 छात्रवृत्ति  नहीं  मिल  पाता  है,  बे  लोग

 गलत  हिसाब  भनटेन  करते  हैं।  जनता

 सरकार  क  समय  मं  भा  वहां  इस

 तरह  का  भ्रष्टाचार  पनपा  हुआ है।  मे

 शिक्षा  मंत्री  से  निवेदन  कहूंगा  कि  नह  इस

 बारे भें  विचार  करें  और  पब्लिक  स्कूलों
 को  तत्काल  समाप्त  करक  सरकार  उन्हें
 अपने  हाथ  में  ले।

 सुरक्षित  क्षेत्र  से  चुन  कर  आया हैं  ।  बह
 बहुत  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है।  नाम  तो
 उसका  सागर  है,  परन्तु  विकास  ध  मामले

 में  बह  बिल्कुल  निल  है  ।  तीस  बरस  के
 कांग्रेसी  शासन  में  वहां  पर  कोई  विकास

 नहीं  हुआ  ।  सर  हरि  सिंह  गौड़  सागर  के
 थे  \  उन्होंने  डेढ़  करोड  रुपए  कं  लागत से
 एक  विश्वविद्यालय  वहां  पर  स्थापित  किया,

 वहां  पर  इतना  भष्टाचार  प्रण  ि

 उससे  वह  डेढ़  करोड़े  रुपए  की  राशि  नों

 समाप्त  हो  ह  गई लेकिन  उसको  जे.  अनुदान
 नता हैं  ने  भी  धवले  होनी  हैं

 राज्यपाल

 को  भी  ज्ञापन  दिया  वहां  »  भष्टाचार  को

 समाप्त  करने  के  लिए  ।  अभी  दो  महीने

 हु,  फरवरी  मे  हमारे  विश्वविद्यालय  *.

 छोड़ना  ते  एक  बड़ा  व्यापक  आन्दोलन

 किया  कि  केन्द्रीय  सर्कार  इस  विश्व-

 विद्यालय को  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।  परन्तु

 हम  बड़ा  मुश्किल  से  उन  छात्नां  को  समझा

 कर,  उस  वात  पर  लाए  कि  हम  इस

 विश्वविद्यालय  4  लिए  अधिक  से  अधिक

 अनुदान  दिलायेगा,  यह  एक  बड़ी  कठिन

 समस्या  है  कि  न्द्रीय  सरकार  इसक  अपने

 हाथ  मे  ले,  उस+  लिए  विधेयक  बनाना.

 पड़ेगा  और  उसम  समय  लगेगा  |  त  इस

 विधेयक पर  चर्चा  करते  हुये  में  शिक्षा

 मंत्री  से  कहना  कि  फिर  वह  स्थिति  न  आ

 जाय  आन्दोलन  कं उस  लिए  अधिक  सै

 अधिक  ग्रान्ट  दें  क्योकि  यह  बाद  सलें...

 चल  रहा  है  t

 दूसरो  बात  मैं  यह  कहूंगा  कि  हमारे

 यहां  वीना  नदी पर  सिचाई  के  लिए  बांध
 बांधा  जा  रहा  था  ।  सागर  जिला एक

 बहुत  अड़ा  उत्पादन  का  जिला है
 |  वहां

 गेहूं  और  चना  इतनी  अधिक  मात्ना में  पैदा

 होता  है  कि  दूसरे  आदतों  कों  भी  इस  जिले
 ऐसे  की  जाती  है।  पांच  सात  नंदियों
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 ga  भीआज तक  32  वर्षों  में  कोई  बांध

 वहां  नहीं  बांधा  गया  ।  अभी  जव  हम

 चुनकर  के  आये  तों  हमने  उसे  लिए
 प्रयास  किया  ।  तो  कृषि  मंत्री  जौके
 माध्यम  से  वीना  नदी  का  सर्वे  हो  रहा

 था  परन्तु  वह  सर्वे  तीन  चार  महीने  से

 अन्य है  ।  मैंने  कृषि  मंत्री  को  पत्र  लिखा
 था।  पत्न  में  मैंने  पूछा  था  क्रि  मैं उस
 क्षेत्र  में  दौरा  करने  के  लिए  गया,  राहत-

 गढ़े  क्षेत्र  वह  है  जहां  वीना  नदी  पर  बे

 का  काम  हो  रहाथा,  वह  सर्वे  बन्द  होगया

 है,  उसका  क्या  कारण  है  ?  यह  योजना

 अधर  में  पड़  गई  या  इस  योजना  को

 किसी  कर  दिया  गया  ?  लेकि नदो  महोने

 हो  गए,  कि  मंत्री  की  तरफ  से  हमें  कोई

 उत्तर  नहीं  मिला  ।  हमारे  यहां  की  जनता

 में  बड़ा  रोष  है  ।  पहन  बड़ी  खुशी  थी,

 कृषि  मंत्री  जी  मे  हमारे  एक  प्रश्न  के

 उत्तर  में  बताया  था  कि  बीना  नदी  पर  बांध

 बध  जाने  सेसागरजिलेकी और  अन्य  कई  जिलों

 की  77  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होगी  ।

 परन्तु  वह  योजना  खटाई  में  पड़  गई  या  क्या

 हो  गया,  क्यों  वह  सर्वे  बन्द  कर  दिया  गया  ?

 कृषि  मंत्री  इस  का  भी  स्पष्टीकरण इसी  बजट

 में  करेंगे  कि  उस  योजना  को  वह  आगे  सफल

 बना  रहे  हैं  और  बांध  सिंचाई  के  हक  में  बांधा

 जाएगा या  नहीं  ?

 मैं  उद्योग  मन्त्री  का  भी  इस  ओर  ध्यान

 दिला अंगा  कि  हमारे  सागर  जिले  में  और  पूरे

 सागर  संभाग  में  बीड़ी  का  उद्योग  बहुत  बड़े

 पैमाने  पर  है।  मगर  वहां  मगर  उद्योगपति

 उन  मजदूरों  और  गोबिंद  का  शोषण
 कर

 रहे

 हैं  और  जो  वहां  बीड़ी  बनाते  हैं,  इतना  शोषण

 उनका.  होता  है  कि  रदा  पत्ती  में  दाम  काट

 लेते  हैं  और  उनको  उनकी  मेहनत
 का

 पूरा  पैसा  क

 नहीं  मिलता  ह  रंग  की
 थी

 अपने  अस्त  के  ः
 69  18,

 माध्यम से  और  व्यक्तिगत पत्न  लिख  कर

 हमारे  यहां  सागर  जिले  से  हमेशा  यह  माग
 आती  रही  है  कि  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों हारा

 हमारे  सागर  संभाग  का  शोषण  हार  हा  है;

 यहां  कोई  अच्छा  उद्योग  खोला  जाय  जिसमें
 तीस  चालीस  हजार  बेकार  लोग  काम  में  लग

 सकें  ।  सागर  जिले  में  बहुत  सा  जंगल  है,  पहाड़

 हैं  जहां  कि  बहुत  सा  कच्चा  माल  उपलब्ध
 हो  सकता  है।  मैंने  कुछ  स्थान  बताये थे  कि  वहां
 सर्वे  कराया  जाय  ।  वहां  बहुत  सा  मैटीरियल
 मिल  सकता  है,  कारखाने  के  लिए  कच्छा  माल

 मिल  सकता  है  परन्तु  उसकी  तरफ  पहल  नहीं
 की  गई  1  अभी  हमारे  सागर  जिले  के  एक  क्षत्र

 हीरापुर  का  कुछ  सर्वे  हुआ  है  तो  वहां  राक
 फास्फेट  निकला  है  ।  परन्तु  कारखाने  के

 सम्बन्ध  में  उद्योग  मन्त्री  जी  चुप  हैं
 ।

 मैंने
 अपने  प्रदेश  के  मुख्य  मिली  सकलेचा  की  से  भी

 बात  की  थी  कि  हमारे  यहां  एक  कारखाना

 वह  खोल  दें  परन्तु  वह  चुप  रह  गए
 |

 उनको
 ऐसी  इच्छा  दिखाई  देती  है  कि  वह  उस  कार-
 खाने  को  अपने  क्षेत्र  की  तरफ  ले  जाना  चाहतें

 हैं।  इस  प्रकार  से  हमारे  जिले  की  और  हमारे

 सागर  संभाग  की  हमेशा  उपेक्षा  होती  रहीं,  पूर्वे

 के  शासन  में  भी  होती  रही  ।  हम  आशा  करते  थे

 कि  जनता  सरकार  के  आने  से  इसमें  कुछ

 बदलाहट  आएगी  काम  की  दृष्टि  से  और  उद्योग

 की  दृष्टि  &  परन्तु  अपने  सागर  जिले  को  आज
 भी  हम  उपेक्षित  देख  रहे  हैं।

 सभापति  महोदय,  आपके  माध्यम  से  मैं

 एक  सुभाव  और  देना  चाहता  हूं  t  हरिजन
 आदिवासियों  की  बहुत  आतें  की  जाती  हैं।

 पहली  सरकार  भी  करती  रही  भौर  आज

 हमारी  सरकार  भी  कर  रही  है  ।  हम  देखते  हैं
 कि  भूमिहीनों;  हरिजन  आदिवासियों की  जो

 भूमि  वितरित  की  जाती  है  उसमें  दो  काई

 एकड़  का  पटा  उन्हें  दिया  जाता  है।  मेरा

 सुझाष  है  कि  अगर  सरकार  उत  लोगों  को.

 रोजगार  देना  चाहती  है  तो  कम  से  कम  पांच.

 एकड़
 जमीन

 पटे  पर  उनकों  वेनी  चाहिए
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 थाह ेवे  «5  लोगों को  भरण-पोषण  कर

 सकें  f  साथ  ही  संगकारा  को  साधन  भी  जुटाने

 हिए  i  बैलों  के  लिए  पैसा  देना  चाहिए  ताकि

 थे  उस  भूमि  को  आबाद  कर  सकें  ।  भेजी  दो

 तीन  एकड़  का  फ्द्ंडा  जो  उनको  मिलता  है
 ह ड  दौ  तीन  साल  में  पूंजीवादी  लोगों  के  हाथ
 दो  तीनों  सौ  हुए  मैं  वह  बेच  देते  हैं।  यह  हमारा

 अनुभव  हैं  I  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  राज्य  सरकारों  को  आदेश  दे  कि

 भूमिहीनों,  हरिजनों  आदिवासियों  को  भूमि
 देह  संघीय  पांच  एकड़  का  पट्टा  निश्चित  रूप

 से  करना  चाहिएं--इससे कम  भूमि  नहीं  दी
 जॉनी  चाहिए  अन्त  में  मैं  वित्त  मेहता  जी  से

 पुनः  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वे  मिट्टी
 के  तेल  पर  से  कर  हटा  लें

 इने  शब्दों
 के

 साथ  आपकों  तथा  विस

 मली  भी  को
 धन्यवाद

 रेते  हुए  मित
 विधेयक

 mbérarh):  On  behalf  of  All  India
 Anna  D.M.K.,  I  wish  to  say  a  few

 words  on  the  Finance  Bill,  1979.

 At  the  very  outset,  I  would  like
 to  tefer  to  the  lowering  of  excise  ex-
 emption  limit  from  Rs,  30  lakhs  to
 Rs.  15  lakhs  for  small  scale  indus-
 tries,  I  would  like  to  condetnn  this
 nive  on  the  part  of  the  Government

 because  this  has  affected  adversely
 many  smal]  industries.  1  would
 quote  the  exemple  of  2000  small

 hosiery  units  in  Tirupur  in  Tamil
 Nadu  which  manufacture  cotton

 banians,  vests  etc.  All  of  them  have
 ‘gore  to  grief  becduse  of  the  lower-

 ing  of  excise  exemption  limit.  Is

 this  the  way  thet  the  Janata  Gov-
 ernment  wisties  to  help  the  growth
 “et  smah  industries  in  the  country?
 1  suggest  that  the  excise  exemption
 mit  of  Rs, 30  lakhs  should  be  res-
 tored  immediately  so  that  the  81
 Hosiery  ‘unitg  manufacturing  cotton
 banians,  vests  etc.  can  be  revived,

 Similarly,
 1  woulg  refer  to  anoth-

 er  indiscriminate  iricrease
 in  fhe  ex-
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 cise  levy  on  mechanised  match.  in-

 dustry.  The  hand-made  match
 costs  20  paise  and  the  mechanised
 match-box  ००385  20  paise.  There  is
 no  increase  in  the  excise  levy  had-
 made  match  industry;  yet  the  price
 of  matches  has  béen  inereased  by  the
 hand-made  _  sector,  I  can  under-

 stang  WIMCO  increasing  the  price
 of  match-box  becauze  the  excise  duty
 has  been  enhanced.  But  the  hana-

 made  match  industries  located  in
 Sivakasi,  Sattur  anj  Koilpatti  are  in
 the  strange-hold  of  Seventeen  af-
 fluent  families.  Is  it  proper  that

 they  should  increase  the  price  of
 match-box  when  the  Government
 have  not  increased  te  excise  duty?
 The  consumers  are  being  taken  for
 ६  ride.  The  resources  thus  raised
 do  not  go  to  the  public  exchequez,  but

 they  go  to  swell  the  private  coffers.
 The  Government  must  look  into  this
 issue  and  remedy  the  situaticn,  The
 Government  must  also  endeavour  to

 eficourage  tiny  sector  match  units.

 The  1979-80  Budget  has  with-
 drawn  the  tax  holiday  being  enjoy-
 ed  by  the  small  scale  sector.  This

 fiscal  adjustment  will  not  prove  use-
 ful  for  the  small  industries.  The
 tax  holiday  must  be  restored,

 The  pension  rules  need  immedia-
 te  modifications.  Those  who  re-
 tired  before  1973  are  in  great  dis-
 tress.  The  Pension  Act  itself  उप्र

 be  amended  suitably.

 The  Government  should  also  san-
 ction  unemployment  allowance
 for  the  young  educated  unemployed
 in  the  country,  If  they  are  not  help-
 ed,  the  unemployment  will  become
 explosive.

 In  Coimbatore  more  than  200
 Foundries  are  on  the  verge  of  -clo-

 sure  for  want  of  steel.  While  the
 Finaxce  Minister  brings  down  the
 ‘excise  exemption  limit  from  Rs,  3
 lakhs  to  Rs.  15  ‘ekhs,  our  Steel

 “The  original  speech  wes  deliverea  in  Tamil.

 Minister  raises  the  price  of  steel  by.
 aR  कग,  ae
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 50  per  cent.  This  is  not  the  way that  the  small  industrie,  should  pe
 helped  by  a  Government  committed
 to  their  growth,  The  loud  thinking and  lip  |  sympathy  on  the  part’  of
 Janata  Government  for  the  develop-
 ment  of  small  industries  should  ७०
 translated  into  action-oriented  pro-
 grammes;  the  gap  between  word
 and  deed  should  be  bridged,

 Many  monopoly  concerns  have
 been  misappropriating  the  divi-
 deng  for  the  personne]  benefit  of
 management,  The  Government  should
 tax  such  heavy  accrual  of  dividends
 for  the  public  good.

 Before  I  conclude,  I  would  like  to
 refer  to  the  need  for  revamping  the
 Small  Industries  Service  Institutes
 so  that  they  can  serve  the  small  in-
 dustries  better,  At  present  they
 are  all  sleeping  beauties  ang  the
 employees  enjoy  getting  salary  for
 doing  nothing.  The  8.131  institu-
 tes  must  be  made  potent  instruments
 for  rendering  assistance  to  the  small
 industries,

 With  these  words,  I  conclude  my
 speech.

 SHRI  ७.  Y.  KRISHNAN  (Kolar):
 Mr,  Chairman,  Sir,  with  the  rise  in
 Prices  after  the  Budget,  1  fear,  the
 inflation  which  was  controlled  ear-
 lier  may  again  creep  in  and  1  will
 adversely,  affect  our  country’s  eco-

 The  labour  force  which  is  abun-
 Jantly  available  in  our  country  35

 not  being  utilised  properly,  To  quote
 One  instance,  1  represent  the  Kolar
 gold  fields  where  there  is  abundant
 labour  available,  Very  recently,  in
 the  Rajya  Sabha,  it  hag  been  annou-
 need  that  the  production  in  the  Kolar
 gold  fields  is  coming  to  a  stop  and,
 very  shortly,  within  a  range  of  10-15
 years,  the  gold  mineg  are  likely  to  be
 clazed.  With  this  closure,  the  labour
 which  hag  been  trained  for  the  last
 several’  years  and  from  the  days
 when  the  Jobn  Tayler

 Company started  the.  gold  mines,  the  workers
 who's  ie  shed  hell  sweat  and.  blood

 production. of  gold:  in  our

 country,  ate  going  to  suffer  badly:
 The  gold  is  also  not  being  taken  at
 the  tsarket  value  by  the  Goyervment,
 The  gold  is  being  taken  by  the  Gov-
 ernment  from  the  company  at  the  old
 TMF  value  and,  every  year,  the  com-
 pany  is  forced  to  show  aloss,  of
 course,  the  subsidy  is  being  given,  But
 that  will  serve  very  little  or  no  pur-
 pose,

 The  workers  have  9४2  unger  -
 B%ing  troubles  and  sufferings  for
 generations.  I  have  been  raising  the
 matter  thraugh  questiong  and  other
 forums,  They  have  no  proper  houses
 to  live  in;  they  are  living  under  in-
 sanitary  conditi  wise,  the  me-
 dical  facilities  wiucn  are  being  given
 by  the  company  are  very  meagre  be-
 cause  of  lack  of  funds.  With  al]  these
 difficulties,  the  labour  has  given  abun-
 dant  gold  to  our  country  and  our
 country  has  earned  a  lot  of  foreign
 exchange.  If  the  gold  mines  are  clos-
 ed  after  15—15  years,  nearly  thou-
 sands  of  workers  will  be  thrown  out
 on  the  streets,  All  those  workers  will
 be  without  any  employment  and  they
 will  be  without  any  house  to  live  in
 even,  in  spite  of  their  long  service
 for  the  past  several  years,  in  spite  of
 shedding  their  sweat  and  blood  for
 the  production  of  gold,

 Unfortunately,  the  majority  of
 these  workers,  1  would  say,  98  per
 cent  of  these  workers,  belong  to  the
 Scheduled  Castes,  The  Government
 has  promised  the  upliftment  of  the
 people  belonging  to  Scheduled  Castes
 On  the  floor  of  the  House  and  on  the
 different  platforms  outside  also.  But
 this  is  the  fate  of  Scheduled  Caste
 people  who  ere  living  in  the  Kolar
 gold  fields  area  and  who  are  work-
 ing  as  labourers  in  the  Kolar  gold
 mines,  which  hag  been  a  Central  —
 Government  undertaking.  When  the.
 mines  are  closed,  many  workers  will ~

 ‘be  at  the  last  days  of  their  service
 and  many  more  will  be  at  the  ‘bee,
 ginning  of  theix'  service.  Both  the.  -
 groups  of  people  wil]  suffer  a,  lot  and
 their  growing  children  will  also  suff  थी
 er,  Those  workers  will  have  the S

 "problems of  education and  marriages
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 of  their  children,  Without  g  house  to
 .  live  in  and  without  any  meanz  for

 earning  their  bread,  they  will  suffer
 a  Jot.  In  spite  of  my  repeated  de-
 mands  that  those  workers  shoulg  be
 provideq  with  houses  and  other  faci-
 lities,  nothing  has  been  done.

 Because  of  the  impending  closure  of
 the  mines,  I  suggest  that  the  rehabilita.
 tion  of  those  labourers  has  to  be  done
 in  a  phased  manner;  otherWise,  they
 will  be  left  in  the  Jurch,  The  area  is
 full  of  labourers;  the  population  is  a
 little  more  than  two  lakhs,  and  the
 labourer;  will  be  not  less  than  one
 lakh,  To  provide  labour  to  them,  the
 Central  Government  should  come
 forward  with  a  heavy  industry  very
 early.  Right  now  itself  ig  has  to  come
 forward.  The  rehabilitation  process
 should  start  right  from  now  ००  It
 may  be  saiq  that  already  Pharat
 Earthmovers  has  been  started  for
 that  purpose.  The  purpose  for  which
 Bharat  Earthmovers  was  started  was
 the  same,  that  is,  to  rehabilitate  the
 workers  of  Kolar  Goid  Mines,  but
 not  even  20  per  cent  of  the  workers
 of  Gold  Mines  have  been  accommo-
 dateq  in  Bharat  Earthmovers,  So,
 the  ‘same  thing  should  not  be  re-
 peated  with  the  starting  of  any
 proposed  industry  there.  The  local
 workers  should  be  given  first  prefe-
 rence,  More  than  90  per  cent  of  the
 local  workers  should  be  accommo-

 ‘dated  in  that.  With  ४  time-bound

 programme,  we  shoulg  utilise  those
 labourers  in  the  proper  manner  and
 also  provide  them  with  houses  of
 their  own.

 To  start  an  industry,  the  major
 requirements  are  water  and  trans-

 portation.  Now  there  is  a  crisis.  in
 that  area  so  far  as  water  is  concer-
 ned.  That can  be  remedied  by  start-

 ing  some  projects  for  which  funds
 should  be  provided  by  the  Centre;
 because  the  area  is  dominated  by
 Central’  Government  industries,  the
 funds  shoulg  be  provided  by  the

 Central  Government.

 So  far’  as  transport  is  concerned,
 there  के  a  proposal  for  construction:

 at  a  Gouble  Une,
 a
 —  Sack from.
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 Bangalore  to  Madras,  The  double  line
 has  now  been  constructed  from
 Bangalore  to  Bangarapet,  From
 Bangarapet  to  Kuppam,  it  has  not  yet
 been  constructed.  The  present  line
 which  is  passing  through  KGF  can  be
 made  use  of  as  the  second  line  by
 connecting  Marikuppam  and  Bisana-
 tham  which  is  only  q  distance  of
 three  miles.  This  linkage  of  three
 miles  will  not  only  reduce  the  ex-
 penditure  but  will  2330  serve  the
 purpose  of  a  double  line  88  already
 Planned  by  the  Railways,  With  this
 the  transport  problem  will  2250  be
 solved  and  the  underground  wouter,
 as  already  suggestcd,  can  be  pum-
 ped  out  by  the  fund,  supplied  by  the
 Centra]  Government.

 With  =  regard  to  the  —  other
 transport,  it  is  already  —  pro-
 posed  for  the  conversion  of  the
 present  narrow  gauge  track  into
 metre  gauge  or  broad  gauge  and  con-.
 necti:g  {  to  Guntakal  or  Mudana-
 palle  Road,  This  will  serve  the  pur-
 pose  and  the  Jabourers  can  be  utilis-
 eq  for  huge  industries  and  the  area
 can  be  improved  and  definitely  it
 will  be  of  much  use  not  only  to  the
 labourer:  but  also  for  the  progress
 of  our  country.

 aft  राम  नरेश  कुशवाहा  (सलेमपुर) :
 मैं  माननीय  उपप्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री
 कों  सबसे  पहने  बंधाई

 देना  हं  कि

 आजादी के  इतिहास  में  पहली  बार  उन्होंने
 एक  उद्देश्यपूर्ण  बजट  पेश  किया  है।

 बजट  पहले  भी  बनते  थे,  कहां से  पैसा  शाए

 और  उसका  क्या  करना  है  इसको  पहले  भी

 सोचलिया  जाता  था  लेकिन  उसका  कोई  उद्देश्

 नहीं  रहता  था)  लेकिन  जहां  तक  इस  बजट
 का  सम्बन्ध है  इसका:  सीधा  सीधा  उद्देश्

 कल

 होक मकर ना,  गरीबी  को  मिटाने

 की  अंक  आगे  बढ़ना  और  रोजगार  दिलाना  we

 बजट  में  अमीरों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जनें.

 ब्रा ली  वस् तू भों  पर  टैक्स  लगाए  गए  !  है

 मंशी नीक रग  या  मशीनों  द्वारा  तैयार  माल  रे
 टैक्स  लगाने  की  व्यवस्था  की  गई  हैं  जहा ंदर...



 457
 Financé  Bill,  1979  VAISAKHA  5  1001  (SAKA)  Finance  Bill,  1970  अडे

 गया  है  या  कम  किया  गया  है।  पहली  बार

 ग्रामीण  अव्यवस्था की  ओर  उन्मुख  हो  कर
 बजट  बनाया  गया  है।  इस  वास्ते इसकी

 जितनी  भी  सराहना  की  जाए  कम  है।

 एक  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं।  आप  अपने

 चुनाव  धाषणापत्न  को  देखें  -  उस  में  बिक्री  कर
 समाप्त  करने  की  बाते  कही  गई  है  |  लेकिन

 अब  तरहतरह  के  बहाने  बनाए  जा  रहे  हैं  और
 कहा  जा  रहा  है  कि  राज्य  तैयार  नहीं  हो  रहे
 हैं,  इतना  इससे  घाटा  हो  जाएगा  ।  मैं  कहता

 हैं  जहां  चाह  वहां  राह
 ।

 आप  राह  निकालें,
 चाहिये  और  चाह  कर  निकालें  |

 बाट  और  माप  के  बारे  में  मा  मै  एक  बात

 कहना  चाहता  हूं  ।  आप  ने  मीटरी  प्रणाली,  मीटरी

 बाट  चालू किए  हैं  ।  हर  साल  उन  पर  मुहर
 लगवाए  जाने  का  नियम  आपने  बनाया  है  ।

 अब  जो  बाट  होते  हैं  उन  पर  मुहर  लगवाने
 काजोखर्चा  होता  हे  वह

 तो  होता  ही

 है लेकिन  उसके  साथ  जो  हैरानी  और  परेशानी

 होती  है  वह  अलग  से  होती  है  ।  या  तो  हर  साल

 बाट  खरीदो  वर्ना  जो  मुहर  लगाने  वाले  होते

 हैं  वे  कुछ  लेते  हैं  और  सब  बराबर  हो  जाता  है  I

 सब्जी,  अनाज  आदि  के  जो  बाट  हैं  उन  पर

 मुहर  लगाने  का  आपने  क्यों  नियम  बना

 रखा  है?  कितने  आम  वह  घिसता  होगा  ?

 लोहे  के  ब्रेट  होते  हैं  उससे  कितना  फर्क  पड़ता
 होगा?  उतना  सो  पासंग  में  ही  चला  जाता

 होगा।  जबर्दस्ती  आप  मुहर  लगवाते  हैं।
 सोना  चन्दी  के  लिए  तो  मैं  समझ  सकता  हूं
 कि  मुहर  लगवाई  जाए  हर  साल  क्योंकि

 शायद  ग्राम  में  काफी  फर्क  पड़  जाता  हो  लेकिन

 के  बलों  का  सम्बन्ध  है  उनके  वास्ते  हर  साल

 मुहर  लगवाने  का  जो  आप  ने  नियम  बनाया

 है  मैं  समझता  हूं  कि  यह  लालफीताशाही की
 करामात है,  कुछ  कमीशन उनका  बनता  होगा
 इस  वास्ते  उन्होंने  यह  नियम  बबा  दिया  है।

 ऐसा  नियम  बना  कर  आप  व्यर्थ  में  व्यापारी
 को  और

 दुकानदार  को  परेशान
 कर

 रहे  हैं।

 मले  माम  मासा  कें

 सहकारी  बैंकों  की  जों  आपने  व्यवस्था

 की  है,  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 दूसरी  जगहों  का  तो  मुझे  पता  नहीं  है  लेकिन

 हमारे  यहां  जो  जां  मिलता  है  वहां  पर  उस
 पर  ब्याज  बहुत  अधिक  देना  पड़ता  है।

 महाजन  से  जब  कर्जा  लिया  जाता  है  तो  वह
 सवाल  पर  मिल  जाता है  यानी  25  परसेंट

 पर  मिल  जाता  है  और  महाजन  अगर  ऊसर

 खेत  ले  लेता  है  तो  एक  पैसा  भी  व्याज  की  नहीं

 लेता  है।  आपने  हमारी  सुविधा के  लिए,

 हम  को  स्वर्ग  भेजने  के  लिए  सहकारिता  तैयार

 की  है।  चौदह  परसेंट  तो  व्याज  वह  लेती  है

 और  तीस  जून  तक  अगर  कर्जा  अदा  नहीं  किया

 आता  है  तो  आचार  पर्सेंट  जुर्माना  लगता  हैं
 और  इस  तरह  से  वह  18  परसट  हो  जाता  है  |

 दस  परसेंट  वसूली  के  नाम  पर  ले  लिए  जाते
 हैं  जिस  का  कोई  हिसाब  खाता  नहीं  होता  है  ।

 इस  तरह  से  यह  28  परसट  हो  जाता  है।

 गांव  का  महाजन तो  25  परसेंट  4,  ऊसर  खेत
 देदेंती एक  पैसा  भी.  व्याज नहीं  और  आप

 हमारा  इतना  भला  कर  रहे  हैं  कि  हम  को
 सहकारिता से  28  परसेंट  पर  दिला  रहे  हैं।
 यह  कौ  सी  व्यवस्था  है  ?  अब  क्या  कहें  एक

 कथा  है।  एक  गुरू  जी  गए  अपने  चेले

 के  यहां  तो  वह  दो  भाई  थे  t  एक  चेले  ने  एक
 पर  ले  लिया  और  दूसरे  चेले  ने  दूसस
 पैर  ले  लिया  और  दबाने  लगे  |  एक  चेले  को

 मजाक  छनी  उसने  गुरू  की  टांग  में  एव  तमाचा
 मारदिया। तो  पसरे  चेले  ने  दूसरे  पैर  में  दो

 तमाचे  मारे  |  इसप्रकार मार  बड़ती  चली  गयी
 आखिर  में  एक  चेले  ने  लाठी  उठा  कर  मार  दी

 और गुरूजी कार्य  ही  दूर  गया  ।  तो  आप
 चले  थे  हमको  राहत  देने  औ  उल्टे  हमारी

 हजामत  बना  रहे  हैं।  उधर  बैक  के  कर्मचारी
 रोज़  हड़ताल करते  हैं  कि  उनको  तनख्वाह
 बढ़ाया  1  और  दूसरी  तरफ़  उनकी  तनख्वाह

 देख  कर  दूसरे  लोग  कहते  हैं  कि  हमारी  तनख्वाह
 भी  बढ़ाओ ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप.

 अपनो  अरे-व्यवस्था  को  जरा  सुधारने v

 अब  ओढ़  शिक्षा  पर  आप  बहुत  व्यय  करे

 at  "  el  oer  =
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 मंत्री  और  सभापति  जब  पढ़ने  जाते  हैं

 त्योहार  से  बोरी  लेकर  जाते  हैं,  स्कूलों  की  यह

 हालत  है  कि  उन  पर  छत  नहीं  है  और  कहीं

 कहीं  तो  पेड़  की  छाया  भी  नहीं  है।  और

 दूसरी  तरफ  आप  बुड्ढों  को  पढ़ा  रहे  हैऔर
 भड़  शिक्षा  के  नाम  पर  पैसा  फेंक  रहे  ३  1

 यह  सब  आल  बट्टा  खत्म  कीजिये  |  उस  पैसे

 से  प्राइमरी स्कूल  बनाइये  |  और  उपकरण

 दे  दीजिये  पढ़ने  के  लिये  ।  कौन  रहे कि
 तिवारी केसर  में  मूसा  है।  हमारे  नेताओं
 को  बढ़  शिक्षा  की  सनक  सवार  है  t  इसमें

 रुपया  इबायी  जा  रहा  है  जब  कि  हमारे

 बच्चों  को  पढ़ने  के  लिये  ब्लैंक  बोर्ड  तक  नहीं

 है।  इस  पर पुर्नविचार किया  जाय  ।

 दूसरी  बात  यह  कि  सारे  बजट  में  हमारे

 उत्तर  देश  के  साथ  हमेशा  से  बेईमानी  होती

 आयी  है।  सौतेले  बेटे  की  तरह  व्यवहार  होता
 रहा है।  कभी  समझा  ही  नहीं  गया  कि  उत्तर
 आदेश  का  भी  कोई  स्थान  प्राप्त  रहना  चाहिये
 था  नहीं  ।  कहने  को  उत्तर  प्रदेश  के

 वित्तमंत्री  हैं  लेकिन  करेंगे  क्या देश  मे

 289  जिले  &  जिनमें  से  29  सबसे  पिछडे

 है।  और  उनमे ंसे  15  जिले

 ही

 उत्तर

 प्रदेश के  हैं।  देश के  कुल  पिछडे  क्षेत्रों

 में  जितनी  आबादी  है  उसका  17.  3  परसेंट

 आबादी  उत्तर  प्रदेश  में  है,  मध्य  प्रदेश  में
 10.  2परसेंट  है,  और  बाकी  सब  हमारे  आधे,

 चौथाई  और  दसवें  ड्र्स्ति  के  नीचे  है।  उत्तर
 प्रदेश  के  68  प्रतिशत  जिले  पिछड़े  हैं  और
 उनमें  61  प्रतिशत  आवादी  पिछडी है  1

 1960-6  में  देश  की  प्रति  व्यक्ति  आय
 23080 थी,  उस  समय  उत्तर  प्रदेश  की  आय
 261.  33  Go  थी  और  पूर्वी  जिलों  में  इतनी
 असमानता थी  कि  उनमें  168  ०  प्रति

 व्यक्तिगत थी।  1962  में  250  11  प्रौढ़
 1974 में  धट  कर  198  रु०  हो  गह  |  ज्यों

 ज्यों  आपकी  योजनायें  पढ़तीं  गयीं  सरकार
 मे  गरीबी  मिटाने  का  उपाय  किया,  उतना  ही

 “इम  गरीब  होले  अले  गये  +  1950-51  में

 1948-49 Fe के  भाव  पर  जहां  दूरे  वेश  की  जति
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 व्यक्ति  आय  247.50  80  थी  वहां  उत्तर
 प्रदेश में  260 fo  थी।  लेकिन  1969-69

 में  जहाँ  देश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  315 थी
 यहां  पर  उत्तर  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  घट
 कर  249,50 Bo 50  रु०  हो  गई।  सारा  देश

 तरक्की  कर  रहा  है  और  हम  पिछडे  रहे  हैं।
 1950-5  में  सारे  देश  की  प्रति  व्यक्ति  भाव
 247.50 Fo 50  रु  थी  और  उत्तर  प्रदेश  की

 259.6280  प्रतिव्यक्ति आय थी।  लेकिन

 1961  में  सारे  देश  की  अन्य  310  रु०  थी

 और  उत्तर  आदेश  की  अति  व्यक्ति  आय  घट
 कर  245.88  हो  गई  1965-66  में

 315,  3048  थी  सारे  देश  की  प्रति  व्यक्ति
 आय,  उत्तर  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  घट

 कर  के  हो  गई  244. 56  रु०  ।  190  में
 और घट  गया।  जहां  सारे  देश  की  आय  450

 रुपये  प्रति  व्यक्ति  हो  गई  वहां  उत्तर  अंदेश
 की  253  रुपये  रह  गई।  शस  प्रकार  जहां  से

 योजना  चली,  वहां  पर  हमारी  आमदनी  घटते-
 घटते आधी  हो  गई।

 जनसंख्या  1962  के  हिसाब  से  362

 आदमी  अति  वर्गमील  देश  क्रि  है,  उसर  प्रदेश

 की  प्रति  वर्गमील  650  हैं  कौर  अकेले  हमारे
 जिले की  1250 के  ऊपर  है  प्रति  वर्गमील
 जनसंख्या का  तत्व  वहां  पर  बढ़ा  है।

 औद्योगिक  प्रतिशत  क्या  है?  जहां
 प्रति लाख  935  ब्यक्ति,  सारे  देंते  में

 औद्योगिक  श्रमिक  है,  वहां  उत्तर  प्रदेश  में
 केवल  481  हँ;  यानी  लगभग  आधा  है  1

 सहायता  में  भी  पक्षपात  होता  है।  अभी

 वहां  बाढ़  की  सहायता  बांटी  गई  थी  ।  आपकी

 सपोर्ट  में  तमिलनाडु में  कुल  80  लाख  हैक्टर

 में  बाढ़  से  नुकसान  हुआ,  उ्तरअदेश में  38  .  80

 लाख  हैक्टर  और.परप्चजिम  बंगाल में  13.  28
 लाख  हैक्टर  ।  जनसंख्या  अभावित  हुई

 तमिलनाडु में  20  लाख  64  हजार,  उत्तर

 प्रदेश में  225  लाख और  प्राचीन  बंगाल-.

 में  152  लाख  55  हजार।  सहायता  कितनी.
 मिली ?  तमिलनाडु  में  24  करोड़  sna:

 अवेश  में  73  करोड़  6a.  ह...  सबीर
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 पश्चिम  अंगाल  में  88  करोड  93  लाख |

 अर्थात्  कुल  बाज़गश्त  क्षेत्रफल  का  8  प्रतिशत
 तमिलनाडु में,  38  प्रतिशत उत्तर  प्रदेश  में
 और  13  प्रतिशत  पश्चिम  बंगाल  भें  और

 प्रभावित  जनसंख्या  का  तमिलनाडू  में  3  अतिशय

 उत्तर  प्रदेश  में  34  प्रतिशत और  पश्चिम

 बंगाल  में  23  प्रतिशत  1  परन्तु  सहायता  का

 अनुपात क्या  है?  उत्तर  प्रदेश  का  1  है,

 पश्चिम  बंगाल  का  3  और  तमिलनाडु का
 15  है।

 इस  तरह  विद्वतापूर्ण  जो  हमारे  साथ

 व्यवहार  कर  रहे  है,  क्या  इसका  कोई  औचित्य

 है?

 मैं ग्रापसे  यह  कटना  चाहता  हू  कि  कठ
 तो  आप  कृषि-जन्य  वस्तु भों  का  ख्याल  कीजिये

 बार-बार  सरकार  कहती  है  कि  उत्पादन  बढ़ाएं,
 उत्पादन  बढ़ाओलेफिन  जब  हम  उत्पादन बढ़ा

 देते  ह  तो  लावारिस हो  जाते  ड  1  फिर  कोर
 मां-बाप उसका  नहीं  है  ।  चीनी  का  उत्पादन

 बढ़ाया,  कोई  पूछ  बाला  नहीं,  आलू,  तम्बाकू

 और  कपास  का  उत्पादन  बढ़ाया  कोई  पूछने

 वाला  नहीं  है।  मैं  कहना  चाहता हुं  कि  यह

 आप  बे  डंडे  की  कौन  और  बे  मेह  की  बौरी,

 कहे  को  कर  रहे?

 अन्त  में  एक  आत  और  कहना

 हूं।  धमा  हर  जगह  कटता  है  और  कितने
 हो  व्यापारियों  बा  सम्पूर्ण  व्यापार  आज

 धर्मादे से  ही  बल  रहा  है।  आप  धर्माता खाते
 को  वृक्ष  कीजिये,  धमकी  में  कितना  रुपया

 किस ने  आज  सक  काटा है,  उसका  हिसाब

 लीजिये  और  सारा  रुपया  लेकर  धर्म  का  काम

 आप  खुद  करिये,  बजाय  इसके  कि  उन  सेठों
 के  हाथ  में  छोड़  दीजिये  मेरी  निजी  जानकारी

 है  कि  हमारे  छोटे  से  कस्बे  में  कई  व्यापारियों

 को  प्रा  व्यापार,  मकान,  बगीचा सब  प्रा

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  आत  समाप्त

 करता  हूं।

 श  उग्रसेन  (देवरिया):  मान नीम  सभा-

 पति  महोदय,  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  के  इस

 बजट  का  समर्थन  करता  हूं  लेकिन  मैं  सरकार
 का  और  वित्त  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  दो-

 तीन  बातों  की  ओर  खींचना  चाहता  हूं

 पहली  बात  :यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 जहां  से  मैं  आता  हूं  देवरिया  जिले  से,  वहां  पूरा

 पूर्वांचल  बहराइच  से  लेकर  बलिया  तक  बहुत
 पिछड़ा हुआ  है  i  गुज़िश्ता  30  सालों में  उसके

 पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिये  हमने  बहुत
 लड़ाई लड़ी  और  मैं  10,  15  बरस  से  यह

 काम  कर  रहा  हूं  कि  वहां  जो  बाढ़  का  इलाज

 है  जिसमें  3  प्रमुख  नदियां  हैं,  शारदा,  घाघरों
 और  राप्ती,  अगर  इन  नदियों  की  बाढ़  समाप्त

 हो  जाये  नो पूर्वांचल के  साढ़े  3  करोड़  लोगों  की
 गरीबी मिट  जाये  1

 मैं  प्रधान  मंत्री  को  और  विदेश  मन्त्री

 को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  ये  नैपाल  गये  और
 वहां  उन्होंने  परमेश्वर  शारदा  के  लिये,  करनाली

 भादरा  के  लिये  और  भालू बंग  राप्ती  के  लिये,
 इन  तीन  योजनाओं  की  मंजूरी  एक  तरह  से
 ले ली  ।  दोनों  देशों  के  इंजीनियरों की  एक

 संयुक्त  सर्वे  टीम  बन  गई  और  वहां  सर्वेक्षण
 हो  रहा  है  ।  नेपाल  के  प्रवक्ता  ने  तीन  दिन

 पहले  काठमांडू  में  कहा  है  कि  हम  करनाली
 योजना  के  लिए  र्ल्ड  बैंक  को  दरख्वास्त  देकर

 उससे  पैसा  ले  रहे  हैं  t  लेकिन  हमारे  सिचाई

 मन्त्री  ने  हमें  लिख  कर  जवाब  दिया  है  कि  हमने

 वर्ल्ड  बैंक  को  दरख्वास्त  नहीं  दी  है।  इस  बारे  में

 भी  कहीं  लुंबिनी  जैसा  हाल  न  हो  जाये  -  यू
 एन०  ओ०  उसके  विकास  के  लिए  पैसा  देता
 है।  नेपाल  कहता  है  कि  हमे  बनायेंगे  और  हम

 कहते  हैं  कि  वह  महात्मा  बुद्ध  की  जन्मस्थली  है,
 हम  बनायेंगे  t

 भगर  नीय  सरकार  ने  पूगल  का

 बिकास  करना  है,  वहां  के  नारी  शोलों..  की
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 पाड़े  जीन  पने  सक  क्रि  प्रामदपी को  से

 'कम  एक  रुपये  तक  लाना  है,  तो-इन  तीनों

 शोजनाओओं  के  बारे  में  यह  पुरी  मदद  दे,  वह

 नेपाल  सरकार  से  बातचीत  करे  और  करनाली

 योजना  का  काम  प्रारम्भ कर  दे  ।

 जहां  तक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  है,
 मन

 लोग

 अनुसन्धान  से  परेशान  हैं  ।  दनिया के
 लोगे  चन्द्रो,  शुक्र  और  सूर्यलोक  में दिग

 रो  हैं।  लेकिन  हमारे  यहां  क्या  स्थिति  है?
 आपको  जान  कर  आश्चर्य  होगा  कि  आई
 सी+  wo  आर-इण्डियन  कौंसिल  आरफ़

 एग्रीकल्चरल  रिसर्च,  सी-  एस  आईआर

 बरेली  काआईबी-आर-आई+--इंडियन
 वेटेरिनरी  रिसर्च  इंस्टीच्यूट,  कानपुर  और

 बम्बई  के  आई  आई  टी  आदि  रिसर्च

 इंस्टीट्यूट में  वैज्ञानिक  खोज  का  प्रबन्ध  गांव

 सभाओं और  की-आपरेटिव  सोसायटियों  की

 तरह  चलाया  जा  रहा  है  ।  वहां  फ़र्जी  बोई
 बने  हुए  हैं

 कानपुर  और  बम्बई  के  आई  आई  ही०

 में  बंग लिंग है  ।  हमने  इस  बारे  में  प्रात  उठाया

 है।  आई+  आई  टी  कानपुर  में  रजिस्ट्रार
 ने  जन  भ्रष्टाचार  का  स्वान  उठाया,  तो

 डायरेक्टर  ने  उनका  मजलिस  कर  या  1

 “अगर  सरकार  इन  संस्थाओं  को  ठीक  तरह

 से  चलाना  चाहती  है,  तो  बह  उन्हें  कानून  के
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 अन्तर्गत  लाये  ।  जहां  तक  सी  एस०  आई४

 आर०  का  सम्बन्ध  हैं,  मेनन  साहब  साइन्स  एण्ड
 टेक्नोलॉजी  विमान  के  सेक्रेटरी भी  हैं  और
 सी०  एसआई  आर-  के  डायरेक्टर भी  हैं  n

 सरकार  को  इस  संस्था  के  लिए  कोई  और
 आदमी नहीं  मिला  है  ।  उसके  लिए  अलग

 रुपये  का  घपला  है  ।  अकेली  के  आई  औ

 अरत  आई  के  17
 मानेसर  रो

 रो
 हैं  और

 हाईकोर्ट में  मुकदमा  लड़  रहे  हैं।  मेरे  पास
 देहरादून  से  चिट्ठी  आई  2  कि  वहां  पर

 पेट्रोलियम  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  के  वैज्ञानिकों  की

 बुरी  हालत  है  |

 Mr.  CHAIRMAN:  The  hon.  Member
 may  continue  his  speech  tomorrow.

 ee

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 Tumry-rnign  Revort.

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TAY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  Sir  ]  beg  to
 Present  the  hirty-third  Report  of  the
 Business  Advisory  Committee.

 18.57  hes.

 The  Lok  Sabhu  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Thursday,  April
 26th  1979/Vaisakha  6,  1901  (Saka).


